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न्विदन 


प्रथम योरपीय महायुद्ध के बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, यह 
अनुभव होता गया कि युद्ध के समय जो छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता या 
स्वभाग्य-निणप आदि की बातें की गई थीं, उनमें कुछ दम न था; वे 
ज्यादहतर कूटनीति की चालें थीं। जो राजनीतिश कुछ ईमानदारी से 
विश्व-शान्ति की कोशिश करना चाहते थे, उनको कुछ चलो नहीं । 
धीरे-चोरे यह धारणा हो गई कि संसार अभी बहुत-कुछ पुराने ढर 
पर ही चलेगा, उसमें पराधीन या गुताम देश भी रहेंगे, रड्ट और 
जाति का भेद भी रहेगा, और हाँ, साप्राज्य भी भ्रभी तो रहने वाले ही 
हैं। ऐसो परिस्थिति में हमने संसार के सबसे बड़े साम्राज्य की शासन: 
पद्धति का परिचय देने के लिए, सन्‌ १६२६ में यह पुस्तक पहली बार 
लिखी और प्रकाशित की थी । 

हिन्दी संसार ने इस पुस्तक के पहले संस्करण को खपाने में चोदह 
वर्ष लगा दिए | इस समय दूसरा योरपीय मह्दयुद्ध लोगों को परेशान 
कर रहा था। दूसरी च.जों के साथ कागज की भी बड़ी कठिनाई थी । 
तो भी हमने उन पाठकों का विचार करके जो ऐसे साहित्य की कदर 
करते हैं, सन्‌ १६४३ में, आवश्यक संशोधन करके, इस को थोड़ी सी 
प्रतियों छुपादी | पंछे सन्‌ £६४५ में इसका तोसरा संस्करण हुआ । 

समय परिवतनशील है । दूमरे महायुद्ध के समय तक अंगरेज़ इस 
बात का गव करते थे कि ब्रिटिश साप्राज्य पर सूर्य कभी श्रस्त नहीं 
होता, ओर श्री चचिल ने कहा था कि मैं साम्राज्य का अ्रन्त करने के 
लिए सप्राट्‌ का प्रधान मंत्रो नहीं बना हूँ । पर उन्हीं चचिल मद्दोदय 
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को अपने जीवन-काल में यह देखना पड़ा कि ब्रिटिश साम्राज्य से पहले 
साम्राज्य शब्द निकल कर वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल हुआ ओर पीछे 
भारत, पाकिस्तान औओ।र लंका के, सदस्य होने के साथ ब्रिटिश राष्ट्र 
मंडल में से श्रटिश शब्द भी निकल गया और इस प्रकार उसकी 
अंगरेजी प्रभुता समाप्त हो गई। जिस एशिया के निवासियों के प्रति 
गोरे लोगों की लघुता-सूचक भावना, रहती आई थी, आज उसके तीन 
राज्य राष्ट्रमंडल में बरात्री के पद पर विराजमान हैं, और भारत 
बादशाह के प्रति राजभक्ति न रखता हुआ भी इंगलेंड आदि के 
सम्मान का अ्रधिकारी है | 

अस्तु, राष्ट्रमंडल के शासन का परिचय देने के लिए अब इस 
पुस्तक का संशोधित रूप पाठकों के सामने उपस्थित है। इसके दूसरे 
खंड का अ्रधिकांश विषय नया लिखा गया है। श्रन्त में यह भी विचार 
किया गया है कि राष्ट्रमंडल में श्रभी क्‍या न्यूनताएँ या कमजोरियाँ 
हैं, जिनके दूर होने पर यह विश्व-संघ के निर्माण की दिशा में 
अच्छा सहायक हो सकता है। आशा है, पाठक इससे यशेष्ट लाभ 
उठावेंगे । 


विनीत 


विषय सूची 
पहला खण्ड 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य 


9- विषय-प्रतेश 
शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व--राष्ट्रमंडल का शासन जानने की 
आ्रवश्यकता--ब्रिटिश संयुक्त राज्य । पुष्ठ १-४ 
२--एतिहासिक परिचय 
इंगलेंड का एकीकरण--अगरेज या एग्लो सेकलन जाति--वेह्ज की 
विजय - स्काटलेंड का मेल--उत्तरो आयलैँंड । पृष्ठ ४--७ 
३-अँगरेजी शासनपद्धात को विशेषताएँ 

(१) बादशाह शासन-कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं--(२) यह 

शासनपद्धति परिवर्तनशील है--(३) यह शासनपद्धति अलिखित है । 
४-- बादशाह और प्रिवी कोंसिल कु पक 
बादशाह के उत्तराधिकार का नियम--जआादशाह के अधिकार--- 
बादशाह के का4--शासनपद्धति में आदशाह का स्थान--शाही ख्च-- 
प्रिवी कौंसिल--प्रिवी कोंसिल के सदस्य--प्रिवी कौंसिल की उपसमि- 
तियाँ । पृष्ठ ११-- १७ 

५-मंत्रिमण्डत्न 
ऐतिहासिक परिचय--मंत्रिवग का निर्माण--मंत्रिमएडल--मंत्रि- 
मंडल और पार्लिमेंट का सम्बन्ध--उसको काय-पद्ध ति--मन्त्रिमए्डल 
ओर बादशाह का सम्बन्ध--मन्त्रिमएडल के सदस्य--मंत्रियों की समि- 
तियाँ--मंत्र! और सरकारी क्मंचारो--सिविन्न सर्विस | पृष्ठ १८--२७ 
६--पानिमेंट का मंगठन 

प्राकथन--पालिंमेंट की प्रारभ्मिक स्थिति--दो सभाएँ---का मन्स 
सभा के सदस्य---निर्वांचन होने के लिए अ्रयोग्यताएँ--निर्वाचक कौन 
हो सकता है १--निरवांचन-श्रपराध और उसका नियन्त्रण--उम्मेदवारी 


[ ४ ] 


के नियम--सदस्यों अ।र निवांचकों का सम्बन्ध--कामन्स” सभा के 
पदाधिकारी--'कामन्स? सभा की कमेटियाँ---'कामन्स! सभा और मंत्रि- 
वर्ग का सम्बन्ध--लाड-सभा--दूसरी सभा कौ ग्रावश्यकता--इंगलेंड 
का अनुभव--लाड-सभा का संगठन--सदस्यों के विशेषाधिकार--- 
शासन सम्बन्धी अधिकार--“लाड”-सभा का सुधार ।_ पृष्ठ २७--श्८ 
७ -पानिमंट का कायपद्धति 
'कामन्स”-सभा के सदस्यों का 'कोरम'-- मत गिनने को शेली--सभा 
के अधिवेशन--बादशाह का भाषणु--सभा की बैठक--सभा का काय 
प्रश्न और प्रस्ताव--कानून कैसे बनते हैं?; सावजनिक कानूनी मसविदे; 
(क) खच्चे सम्बन्धी--(ख) कर सम्बन्धा कानूनो मसविदे--स्थानोय या 
व्यक्तिगत कानूनो मसविदे--कमोशन ओर कमेटियाँ । पृष्ठ ३८---४७ 
८--शासन-नो ति-विकास 
महान अधिकार-पत्र--पा विमेंट और बादशाह के अधिकार--- 
प्रजा को विजय--शारोन्कि स्वाधीनता--सुधार-कानून--जनता का 
अधिकार-पत्र---सन्‌ १६११ का पालिमेंट एक्ट; कामनन्‍्स सभा को विजय 
--ख्तरियों का मताधिकार---उपसंदार । पृष्ठ ४८:---५६ 
८--राजनैतिक दलबन्दी 
प्राकथन--दलबन्दी का सूत्रपात--'टोरी! और “विग”--उदार 
ओर अनुदार दल--मजदूर दत--कम्युनिस्ट दल--अन्य दल--आधु- 
निक स्थिति---दलत्न्दी से हानि-लाभ । पृष्ठ ५७---६ १ 
१०--न्यायालय 
न्याय-काय--फजदारो सम्बन्धी न्याय की विशेषताएँ--न्याय की प्रधान 


अदालत---लाड-सभा के न्याय सम्बन्धी अधिकार-श्रन्य बातें। पृष्ठ ६२-६४ 
११-उत्त आयनड 
गवर्नर और प्रत्रन्धकारिणी सभा--पालिमेंट--कानून बनाने का 
अधिकार--न्याय-कार्य--खाड़ी के द्वीप--मानद्वोप । पृष्ठ ६४--६८ 
१२-स्थानीय शासन 
स्थानीय संस्थाएँ---काउन्टी कॉँसिल--जिला कौंसिल---म्युनिसिपल 


[ ४ | 


कौोंसिल--पेरिश कौंसिल--लन्दन का स्थानीय शासन--स्थानीय 
संस्थाएँ और केन्द्रीय सरकार । पृष्ठ ६८-७४ 


दूसरा खड़ 
राष्ट्रमंडल के अन्य भाग 


श४३--ब्रिटिश साम्राज्य 
राष्ट्रमंडल और थिटिश साप्राज्य--बत्रिटिश साप्राज्य की विशा- 
लता--ब्रिठिश साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ !--साठ्वाज्य-निर्माण 
के कारण--साम्राज्य में रहनेवाल। जातियाँ--साप्राज्य के राजनेतिक 
भाग । पुष्ठई--७४--८२ 
१४-ब्रिटिश साम्राज्य से त्रिटिश राष्ट्रमंडल 

अमरीका का सवाल--स्वाधीनता की घोषणा--श्रमरीका की 
स्‍्वार्धननता और ब्रिटिश साम्राज्य--साप्राज्यान्तमत स्वराज्य-प्राति का 

क्रम--सा प्राज्य-परिषद्‌--वेस्ट मिस्टर कानून---श्रिटिश राष्ट्रमं डल । 
है पृष्ठ ८5२--६ ० 

१५- ब्रिटिश रा ष्रमंडल्त स राष्ट्रमडत्त 
जिटिश राष्ट्रमंडल के संगठन में परिवतेन--स्वतन्त्र प्रजातन्त्र आयर 
की स्थापनो--सन्‌ १६३७ का विधान--त्रिटिश राष्ट्रमंडल का राष्ट्र 
मंडल में परिवर्तन--राष्ट्रमंडल से आयर अलग--आगयर और राष्ट्र- 
मंडल का सम्बन्ध; एक नई पद्धति-राष्ट्रमंडल के अंग--राष्ट्रमंडल से 
सम्बन्ध-विच्छंद | पृष्ठ ६ १---६ ७ 
१६ - स्वराज्य प्राप्त उपनिवेश और बजिटिश सरकार 
गवरनर-जनरल और गवनेर--संधि और युद्ध; विदेश-नीति--रक्षा 
सम्पन्धी नीति--न्याय सम्बन्धी श्रपील । पृष्ठ ६७--१० १ 
१७--स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों का शासन 

(क) केनेडा--ऐतिहासिक परिचय--शासनपद्धति--संघ पालि- 
मेंट--गवनर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा--प्रान्तीय शासन- 


हा] 


विधान में संश्पेधन कैसे हो सकता है ! 

(ख) दक्षिण अफरीका का यूनियन--ऐतिहासिक परिचय--शासन- 
पद्धति--यूनियन पालिमेंट--गवन र-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा-- 
प्रान्तीय शासन--विधान में संशोधन केसे हो सकता है ! 

(ग) आहट लिया--ऐतिहा सिक परिचय-शासनपद्धति-संघ-पा लि मेंट 
--गवनर जनरल ओर प्रबनन्धकारिणों सभा--प्रान्तीय शासन--इस 
शासनपद्धति की विशेषताएँ--विधान में परिवतन केसे हो सकता है ! 

(तर) न्यूजीलेंड--ऐतिहासिक परिचय--पालिंमेंट--गवनर-जनरल 
और प्रत्रन्थकारिणी सभा । 

उत्तरदायी शासनपद्धति--खंघ-शासनपद्धति | पृष्ठ १०१--११६ 

१८--भारत भऔऔर राष्ट्रमंडल 

इंगलेंड और दूसरा महायुद्ध--भारत की स्वाधीनता--स्वाधीन 
भारत और राष्ट्रमंडल--बादशाह से सम्बन्ध--राष्ट्रमं डल समकौता--- 
भारत राष्ट्रमंडल में क्‍यों रहा !--कुछ शंकाओं का समाधान--विशेष 
वक्तथ्य । पृष्ठ १२०--१२६ 

१६-पाकिस्तान 

पाकिस्तान की स्थापना--इस राज्य के भाग, क्षेत्रहल और जन- 


संखया--राज्य का आधार, इस्लाम--शासनपद्धतिं सम्बन्धी अन्य 
बातें--राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध--'धार्मिक” शासन-व्यवस्था--समाजवाद 


या सम्प्रदायवाद--पाकिस्तान और भारत | पृष्ठ १२६--१२६ 
२०--लका 

साधारण परिचय--शासन-विकास--लेंका की स्वाधीनता-- 

राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध--लंका और भारत | पृष्ठ १३०--१३३ 


परिशिष्ट-राष्ट्रमंडनन के उद्दश्य की पूति कैसे हो 
वर्तमान श्रवस्था--इसकी न्यूनताएँ---इंगलेंड का साम्राज्यवाद-- 
वर्ण विद ध---आपसी संघष--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १३३--११३६ 


पहला खंड 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य 





पहला परिच्छेद 


नम जय 3० अत ०७९ 3 «नल 
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विशेष स्नचना--'राष्ट्रमंडल” (कामनवेल्थ-आफ-नेशन्स” या 
संक्षेप में 'कामनवेल्थः) ब्रिटिश साम्राज्य का नया नाम है । यह उसे 
अक्तबर 7६४८ से ग्राप्त हे । इसके सम्बन्ध में खुलासा विचार इस 
पुस्तक के दूसरे खंड में किया गया है| 


शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व--एक भारतीय विद्वान का 
कथन है कि सब धर्मों का प्रवेश राज-धमं में हो जाता है। आजकल 
इस कथन की सत्यता, थोड़ा विचार करने पर, भली भांति मालूम है 
सकती है | हरेक देश की आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक उन्नति के 
विविध कार्यों का प्रत्यक्ष या गोण रूप से राजनीति से सम्बन्ध होता है । 
नागरिक जीवन की रोजमरों की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिनमें 
उनके देश की शासनपद्धति, अनुकूल होने से, बहुत सहायक हो सकती 
है; और प्रतिकूल होने से, यह बहुत बाघक भी बन सकती है । किसी 
नागरिक का यह कहना ठीक नहीं है कि हम राजनीति में भाग नहीं 
लेते | सरकार के बनाए हुए कानूनों पर उन्हें श्रमल करना ही पड़ता 
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है । सरकारी कर (टेक्स) उन्हें देने ही होते हैं, अपने भले या बुरे 
व्यवहार से, चाहे अप्रकट रूप में ही क्‍यों न हो, वे सरकार को शासन 
सम्बन्धी नए नियमों के निर्माण के लिए, अथवा पुराने कानूनों के 
परिवर्तन या संशोधन के लिए प्रेरित करते हैं| इस प्रकार प्रत्येक नागरिक, 
किसी-न-किसी अंश में, राजनीति से सम्बन्ध अवश्य रखता है। इसलिए 
यह आवश्यक है कि हरेक नागरिक, पुरुष हो या ख््री, युवक हो या 
वृद्ध, शासन सम्बन्धी विषयों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करे, और उन्हें भली 
भांति अध्ययन और मनन करे, जिससे वह इस दिशा में अपने कततव्यों 
का उचित रीति से पालन कर सके | 
राष्टरमंडल का शासन जानने की आवश्यकता-- 
हमें अपने ही देश की नहीं, भिन्न-भिन्न देशों को शासनपद्धतियों का ज्ञान 
होना चाहिए। इससे हम यह सोच सकेंगे कि किस शासनपद्धति की 
कौनसी बात ऐसी है, जिसके, हमारे देश में, जारी हो जाने से हमारा 
कल्याण होगा; तथा, कौनसे नियम हमारे लिए हानिकारक होंगे | यदि 
अवकाश के अभाव से हम बहुत से देशों की शासनपद्ध तियों का ज्ञान 
प्राप्त न कर सके, तो कम-से-कम ऐसे देशां के विषय में तो हमें अवश्य 
ही ज्ञान होना चाहिए, जिनसे हमार घनिष्ट समभ्परन्ध है। 
उदाहरण के लिए, पाठक जानते हैं कि वतमान अवस्था में भारत- 
वर्ष जिस राष्ट्रमंडल का एक सदस्प है, उसका एक सदस्य इंगलैंड है, 
आर इंगलेंड का बादशाह उसका अध्यक्ष है। भारतवष ने प्रजातंत्र 
राज्य बनने का निश्चय करने पर भी इंगलेंड के बादशाह को राष्ट्रमंडल 
की एकता का प्रतीक स्वीकार किया है| भारतवर्ष की शासनपद्धति कई 
महत्वपूर्ण बातों में इंगलैंड, तथा राष्ट्रमंडल के स्वाधीन राज्यों के ढंग 
को है । राष्ट्रमंडल के पराधीन भागों से भी भारतवष का बहुत सम्बन्ध 
है; उनके कई स्थानों में तो कितने ही भारतीय निवास करते हैं, तथा 
कुछ वहाँ जाते-आते रहते हैँ | इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सभी भागों से 
हमारा सम्बन्ध है, ओर उन सब की शासनमद्धति का ज्ञान प्राप्त करना 
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हमारे लिए उपयोगी तथा आवश्यक है । 

शासन के विचार से राष्ट्रमंडल के दो भाग किए जा सकते हैं-- 
(१) ब्रिटिश संयुक्तराज्य, और (२) राष्र-मंडल के अन्य देश ; जैसे 
केनेडा, दक्षिण अ्रफ्रोका का यूनियन, श्रेौर आस्ट्र लिया आदि | इस 
पुस्तक के पहले खंड में ब्रिटिश संयुक्त राज्य की शासनपद्धति का विचार 
किया जाता है | 

ब्रिटिश संयुक्तराज्य--ब्रिटिश संयुक्त राज्य में ग्रे ट-ब्रिटेन 
(इंगलेंड, वेल्ज़, स्काटलेंड) और उत्तरी आयलैंड, तथा मानद्वीप और 
खाड़ी के द्वीप सम्मिलित हैं | साधारण बोलचाल में इंगलेंड कहने से 
भी इस सत्र भू-माग का आशय लिया जाता है। साधारण आदमियों 
की यह धारणा होती है कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य 
होगा, लेकिन असल में यह बात नहीं है। क्षेत्रल और जनसंख्या की 
दृष्टि से ब्रिटिश संयुक्तराज्य बहुत साधारण सा है; वह भारतवष के 
संयुक्तप्रांत से भी छोठा है । इसका क्षेत्रफल लगभग ६५ हजार वर्गमील 
है ओर सन्‌ १६४१ में उसकी जनसंख्या लगभग चार करोड़ 
सा ठलाख थी | 

योरपीय महाद्वीप के पश्चिम भाग में चहूँ ओर समुद्र से सुरक्षित, 
ग्रे ट-ब्रिटेन एक टापू है। इसके दक्षिण भाग में इंगलेंड ओर वेल्ज़ 
हैं, तथा उत्तरी भाग में कुछ ऊँचे पहाड़ों से परे स्काटलेंड है। | 

ग्रेंट-ब्रिटेन के पास आयलैंड नाम का टापू है। इस टापू का 
उत्तरी भाग यानी उत्तरी आयलैंड ब्रिटिश संयुक्तराज्य में शामिल है । 
खासकर इंगलेंड का, किनारा काफी कटा हुआ है। यहाँ कई बन्दरगाह 
बहुत उत्तम हैं। नदियों की गति भी जहाज़ों के जाने-आने के लिए 
बहुत अनुकूल है । 

ब्रिटिश संयुक्तराज्य योरप, श्रमरीका और श्रफ्रीका के बीच में 
ऐसे मौके की जगह पर है कि भिन्न-भिन्न देशों का व्यापारिक माल इस 
राज्य के पास से गुजरता है, और सत्र जगहों का माल यहाँ आसानी 
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से आ सकता है। इस तरह यह राज्य समुद्रों के चौराहे पर है। इन 
कारणों से इस राज्य के निवासियों को संसार के भिन्न-भिन्न देशों से 
व्यापार करके लाभ उठाने की बड़ी सुविधा मिली है। इस राज्य 
की भोगोलिक स्थिति राष्ट्रमंडल (ब्रिटिश साम्राज्य) के निर्माण में भी 
बहुत सहायक हुई है; इसका विशेष विचार आगे किया. जायगा । 


दूसरा परिच्छेद 
ऐतिहासिक परिचय 


ब्रिटिश संयुक्तराज्य की शासनपद्धति का वर्णन आरम्भ करने से 
पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि इस राज्य के भिन्न-भिन्न 
भाग कब ओर किस प्रकार आपस में मिले । पहले इंगलेंड को लेते हैं । 

इंगलेंड का एकीकरण+---अंगरेज़ों का इतिहास पांच-दस हज़ार 
वर्ष का नहीं है । यह डेट हजार वर्ष से भो कम का है। उससे पहले 
अ्रंगरेज जाति नहीं थी; इंगलेंड के मूल निवासी ब्रिटेन', कहलाते थे । 
उन पर रोम वालों का राज्य था | रोम वालों ने ईसा से ५५ व पहले 
वहाँ राज्य करना आरम्म किया था और लगभग सादे चार सौ वष 
राज्य किया; उन्होंने वहां के मूल निवासियों की बहुत-कुछ उन्नति की, 
परन्तु उन्हें सदेव परावलम्बी बनाकर रखा, आत्म-रक्षा के लिए शस्त्र 
रखने की अनुमति नहीं दी | इसका परिणाम यह हुआ कि जच्र पाँचवीं 
सदी में रोम पर उत्तरी योरप की अ्रसभ्य जातियों ने श्राक्रमण किया 
और इंगलेंड में रहनेवाले रोमन लोग अपने देश में लौट आए, तो 
बेचारे ब्रिटेन असहाय रह गए। सन्‌ ४४६ ई०» में पश्चिमी योरप की 
एल्ब नदी के किनारे रहनेवाले 'ज्यूट” लोगों ने आकर प्रथम बार इंगलेंड' 
के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया । पीछे धीरे-धीरे पश्चिम योरप से 
हो 'ऐंगल” और 'सेक्सनः लोग ग्राए और मिन्न-भिन्न भागों पर 
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अधिकार करके अलग-श्रलग राज्यों की स्थापना करने लगे । उपयक्त तीन 
जातियों के आदमी कुछ समय परस्पर में लड़ते-भिड़ते रहे | आठवीं सदी 
के अन्त में इनके सात जुदा-जुदा राज्य थे। सन्‌ ८२७ ई० में एग्वट 
नाम का बादशाह सारे इंगलेंड में सर्वाच्च अधिकारी मान लिया गया | 
यद्यपि उस समय भो कई भागों में अलग-अलग बादशाह थे, उस वर्ष 
से इंगलेंड एक राज्य समका जाने लगा | 'इंगलेंड” शब्द का अथ है, 
ऐंग्लों की भूमि! । 

अगरेज़ या एंग्लो-सेक्सन जाति - नवीं सदी में डेनमार्क 
( और नारवें ) से आकर “डेन' लोगों ने इंगलेड पर आक्रमण किया, 
आ्रौर अन्त में सम्धि करके कुछ भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। 
ग्यारहवीं सदी में 'नामेन! लोग इंगलड पर आक्रमण करने लगे। 
नामेंडी (फराँस) के ड्यूक विलिथम ने यहाँ सन्‌ १०६६ में विजय प्राप्त की 
ओर सत्र भूमि पर अधिकार कर लिया; वह बादशाह बन गया ! इस 
घटना से, तथा इसके पश्चात्‌, नामन लोगों की अच्छी संख्या इंगलेंड 
में श्र गई और यहाँ रहने लगी | ये लोग उसी जाति के थे, जिनके, 
पूर्वोक्त 'डेन! लोग थे | बादशाह से जमोन पाकर ये बड़े-बड़े सरदार बन 
गए। इंगलेंड के वतमान सरदार घरानों के आदमी प्रायः इन्हीं के 
बंशज हैं । 

उपयक्त संत्र जातियों--ज्यूट, एँगल, सेक्‍्सन, डेन और नार्मन--के 
परस्पर मिलजाने से अँंगरेज़ ( इंगलिश ) जाति बनी है। इसे एऐंग्लो- 
सेक्सन भी कहते हैं; अ्रसल में यह शब्द पहले आई हुई ऐंगल और 
सेक्सन जातिथों के मेन को जाहिर करनेवाला है। नार्मनों के बाद 
इंगलेंड किसी विदेशी जाति के अधिकार में नहीं आया । 

वेल्ज की विजय - जब ब्रिटनों पर सेक्‍्सन आदि जातियों के 
ग्राक्रमण हुए तो उनमें से कुछ तो खाड़ी पार करके 'गाल” ( फ्रॉँस ) 
चले गए थे, और कुछ ने वेल्ज़ के जंगलों में शरण ली थी। बेल्ज में 
श्रत्न भी उन प्राचीन ब़िटेनों के वंशज रहते हैं, ये श्रभी तक अ्रपनी 
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पुरानी भाषा का भी व्यवहार करते हैं। अप्तु, तेरहवीं सदी के अन्त में 
वेल्ज को विजय॑ करके इंगलेंड के राज्य में मिला लिया गया। तब्न से 
इंगलेंड के बादशाह का बड़ा लड़का 'ेल्ज़ का राजकुमार! या “प्रिंस- 
आफ-वेल्ज़ कहलाता है| दूसरे योरपीय महायुद्ध के पहले तक वेल्ज़ के 
लिए स्वतन्त्र पालि मेंट स्थापित करने का झ्रान्दोलन चल रहा था । 

स्काटलेंड का मेल--इंगलेंड और स्काटलैंड के बीच में ऊँचे 
पहाड़ होने से, आरम्म में बहुत समय तक, इन देशों म॑ आपसो 
सम्बन्ध बहुत कम रहा | कई बार इस बात का यत्न किया गया कि ये 
दोनों राज्य मिल जाये | सन्‌ १६०३ में इंगलेंड की महारानी एलिज़बेथ 
का देहान्त हो जाने पर, स्काटलेंड का बादशाह हो निकटतम उत्तराधि- 
कारी होने के कारण, इंगलेण्ड का भी बादशाह बना । स्काटलैंड में वह 
“जेम्स छुठा' कहलाता था; इंगलेंड में उसका नाम “जेम्स पहला” रहा। 
इस प्रकार दोनों राज्यों का एक ही बादशाह होगया, परन्तु दोनों की 
शासन-व्यवस्था तथा कानून जुदा-जुदा रहे । धीरे-घीरे इस नीति की 
हानियाँ मालूम होती गयीं, तथापि दोनों राज्यों में पारस्परिक मनो- 
मालिन्य रहने के कारण, इनका मेल न हो सका । अ्रन्त में १७०७ ई० 
के कानन से दोनों राज्य मिलाए गए । दोनों की नई सम्मिलित पालिमेंट 
का नाम “ब्रिटिश पार्णिमेंट” हो गया | स्काटलेंड में भी वेल्ज़ की तरह 
दूसरे योरपीय महायुद्ध श्रारम्भ होने से पहले, स्वतन्त्र पालिमेंठ स्थापित 
करने का आन्दोलन चल रहा था । 

अस्तु, यह स्पष्ट है कि इड़लेंड और स्काटलेंड को परस्पर में मिले 
अभी ढाई सं। व भी नहीं हुए। इन दोनों देशों का संयुक्त नाम भ्रेट- 
ब्रिटेन! है । ग्रेट का अथ बड़ा या महान है । 

उत्तरी आयलंड-पग्रं ट-ब्रिटेन के पास आयलैंड एक अ्र॒लग 
टापू है। इन दोनों के बीच में आयरिश सागर है; इसलिए आरम्भ में 
बहुत समय तक, इन दोनों के निवासियों का मिलना-जुलना कम रहा । 
इसके अतिरिक्त इंगलेंड, श्रायलैंड को अपने से छोटे दर्ज का मानता 
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था । उसने महारानो ऐलिजवेथ के समय में उसे जीत लिया | पश्चात्‌ 
सन्‌ १७१६ ई० में व्रिटिश पार्लिमेंट ने आयलेंड के लिए कानून बनाने 
के सम्बन्ध में अपने अधिकार की घोषणा की, परन्तु दोनों राज्यों के 
आपसो मरूगड़ों के कारण ये अलगं-अलग ही रहे । सन १७८२ ई० में 
ग्रायलेंड की अलग पार्लिमंट हो गयी । अ्रठारहवीं सदी के अन्त तक 
वह राज्य अपना शासन स्वयं करता रहा | सन्‌ १८०१ ई० में आयलेंड 
की अलग पार्लिमेंट रहनो बन्द हो गई आऔरं।र वह ग्रे ट-ब्रिटेन की पालिमेंट 
में मिल गई | उसी में आयलैंड के प्रतिनिधियों की संखया निश्चित कर 
दी गई। दोनों राज्यों का बादशाह भी एक ही हो गया । उन्नीसवीं 
सदी के अन्त में वहाँ '"होम-रूल'“आन्दोलन होने लगा, जिससे अ्रन्त में 
सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ , केवल उत्तरी आयलैंड की 
पलिमेंट ही त्रिठिश पार्लिमेंट के अधोन रही ओर शेष आयलैंड का 
धवग्रायरिश प्री स्टेट, के नाम से एक अलग राज्य हो गया | सन्‌ १६३७ 
में आयरिश फ्री स्टेट ने अपना पुराना नाम आयंर' ग्रहण किया 
ओर अपने-आपको प्रजातंत्र घोषित किया । इस राज्य के इहन्दरूनी 
मामलों में बादशाह का कुछ सम्बन्ध नहीं रहा। विदेश-नीति सम्बन्धी 
कुछ बातों में बादशाह आयर के मन्त्रियों की सलाह लेकर आवश्यक 
करवाई करता रहा । सन्‌ १६४६ में आयर ने बाहरी मामलों में भी 
इंगलेंड के बादशाह का. सम्बन्ध न रखने का निश्चय कर लिया | वह 
उत्तरी आयलँंड को भी ब्रिटिश पलिमैंट के प्रभुत्व से मुक्त करके अपने 
साथ मिलाने का प्रबत्न कर रहा है । 

श्रस्तु, इस विवेचन से यह मालूम हो गया कि किस प्रकार ब्रिटिश 
संयुक्तराज्य के भिन्न भिन्न भाग मिलने पर वह एक राज्य बना । अगले 
परिच्छेद से हम इस राज्य की शासनपद्धति का वर्णन आरम्भ 


करते हैं । 
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तीसरा परिच्छेद 
अँगरेजी शासनपद्धति की विशेषताएँ 


ऑगरेज चाहते हैं कि उनके देश की राज्यपद्धति का विकास, 
वैधानिक विकास की भांति, स्वाभाविक रूप से हो | वे यह अधिक 
पसन्द करते हैँ कि उस समय तक कोई परिवतेन न किया जाय जब 
तक वह अनिवार्य न हो जाय ओर परम्परावादी भी उसकी 
अरनिवायता स्वीकार न करलें | --अर्नेस्ट एटॉकिंसन 


किसी-किसी देश की शासनपद्धति में कुछ बाते' ऐसी होती हैं, जो 
प्रायः दूसरे देशों की शासनपद्धतियों में कम पायी जाती हैं। जिस देश 
में ऐसा हो, उसकी शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन बातों 
को भली-भांति समझ लेना उचित है । इड्डलेंड की शासनपद्धति में तीन 
बाते ऐसी हैं, जिन्हें हम उसकी विशेषताएँ कह सकते हैं । 


१--बादशाह शासन-कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं 
-“यद्मपि प्रकट रूप से समस्त शासन-काय बादशाह के नाम से होता 
है, पर वास्तव में बादशाह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता । 
कानून बनाने तथा शासन और न्याय करने के लिए अ्रेगरेजी शासन- 
पद्धति के श्रनुसार पालिमेंट, मन्त्रिमण्डल तथा न्यायाधीश उत्तरदायी 
है, और, बादशाह केवल इन संस्थाओं के आदेशानुसार काम 
करता है। 
अगरेजी शासनपद्धति का एक सिद्धान्त यह है कि बादशाह गलती 
नहीं कर सकता । इसका अभिप्राय यह है कि वह किसी भी सरकारी 
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काय का उत्तरदाता नहीं माना जाता । सब कार्यों के उत्तरदाता मंत्री ही 
होते हैं, अ।र उनकी सम्मति के अनुसार ही बादशाह काम करता है। 
हाँ, बादशाह एक काम अपनो इच्छा के अनुसार करता है, वह काम है, 
प्रधान मंत्री का चुनाव । परन्तु इस कार्य की भी एक सीमा रहती है | 
बादशाह को इस पद के लिए ऐसा ही आदमी चुनना होता है जो 
“'कामन्स” ( जनसाधारण ) सभा के अधिकांश सदस्यों को श्रप्नी नीति 
के पक्त में रख सके | 
५ ४22 
२--यह शासनपद्धति परिवतनशील है-शअ्रैंगरेजी शासन 
पद्धति की दूसरी विशेषता यह है कि यद्रपि उसके कुछ नियम ऐसे भी 
हैं, जिन्हें इंगलेंड की कामन्स सभा ने बनाया है, उसके अ्रधिकोंश नियम 
इसे प्रकार के हैं, जो किसो ख़ास समय में इस सभा द्वारा नहीं बनाये 
गये; ये रीति-रिवाज्॒ पर निर्भर हैं और इनके अनुसार वहाँ परम्परा से 
काम होता आऋ१ रहा हैः। देशा के लिखित कानून में उनका समावेश नहीं 
है।इसका 'कारण यह है कि इंगलैेंड के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी 
किसी खास समय! वह निश्य॑य करके नहीं बेठे कि ग्राओ अ्रपने देश के 
राजभ्रतन्ध के लिए इस-इस विषया के कानूम बनाबें, अब से इस देश 
का शासन इस नयी: पद्धति के अनुसार होना चाहिए। अ्रंगरेजी शासन- 
पद्धति के बहुत रझे' नियमों को श्रपने वततमान रूप में आने के लिए यथेष्ट 
सक्षय/लगा है'। इस प्रक्रार/अंगरेजी शासनपद्धति का धोरे-धौरे विकास 
हुआ है,! इसकी 'स्वाभाषिक वृद्धि हुई है। आवश्यकता होने -पर 
इसमें परिकतर्न-अआरंसानी से' हो सकता है, ठसके लिए घोर ज्ान्दोलन 
नहीं करना पड़ता | ४ ' ' व 4 रे 
7 इसीलिए पहाँ की शासनपद्धति को परिव्तेनशील कहां जाता है। 
यहँ अमरीका आदि देशों को शासनपद्धतियों की भांति अपरिवतंनशील 
नहीं है। यहाँ शासनपद्धति सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के लिए 
विशेष बन्धन नहीं है। मंत्रिमंडल आवश्यकतानुसार उसके संशोधन का 
प्रस्ताव कर सकता है। इससे उसमें एक-दम महान परिवर्तन भी हो 
र्‌ 
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सकता है। व्यवहार में, मंत्रिमंडल या पार्लिमेंट लोकमत से आगे नहीं 
बढ़ सकती, और लोकमत प्रायः सहसा नहीं बदलता । 

अस्तु, मंत्रिमंडल के प्रस्तावों के अ्रतिरिक्त, न्यायालयों के निर्णय 
भी यहाँ शासनपद्धति बदलने में सहायक होते हैं। पारलिमेंट के बनाए 
हुए कानूनों का अ्रथ लगाने में मतभेद उपस्थित होने की दशा में उसका 
निरणय न्यायालय करते हैं। इससे उन कानूनों पर न्यायालयों के नियणयों 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार शासनपद्धति में धीरे- 
घीरे परिवतन हुआ करते हैं, जो बहुधा उस समय तो कुछ विशेष 
महत्व के मालूम नहीं होते परन्तु पीछे जाकर उनसे किसी-किसी विषय 
का कायापलट सा ही हो जाता है । 

शासनपद्धति की परिवतंनशीलता से इंगलेंड को एक बड़ा लाभ 
यह है कि यहाँ जनता की इच्छानुसार सुधार होने की सम्भावना बनी 
रहती है, इससे प्रायः जनसाधारण को क्रान्ति की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । उन्होंने समक लिया है कि जैसा लोकमत . होगा, बेसा 
नियम पार्लिमेंट में बन जायगा । इसलिए वे जन्न जैसा. कानून बनवाना 
चाहते हैं, उसके श्रनुसार लॉकमत तैथार करने तथा जनता को. शिक्षित 
करने में लग जाते हैं । यदि वे ऐसा करने में सफल न हों अथथांत वे 
लोगों को अपने श्रभीड्र नियमों की उपयोगिता न समझा सके तो वे 
जान लेते हैं कि उस विषय की क्रान्ति में जनता हमारे साथ न होगी, 
और इसलिए क्रान्तिकारी उपायों से भी सफलता न होगी | यही कारण 
है कि इंगलेंड के इतिहास में यह बात ख़ास तौर से देखने में आती है 
कि यद्द देश राजनेतिक क्रान्तियों और उथल-पुथल के भरशड़ों . से प्रायः 
मुक्त रहा है। वास्तव में इंगलेंड की शासनपद्धति का इतिहास बादशाह 
की शक्ति कम होकर, उस शक्ति के, प्रजा के हाथ में जाने का इतिहास 
है . और, यह कार्य क्रमशः प्रायः मंज़िल-दर-मंजिल, और अधिकांश 
में बिना खून बहाये, हुआ हे । 

३-यह शासनपद्धति अलिखित है-..अ्रमरीका आदि की 
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शासन-पद्धति 'लिखित” कही जाती है; इसके विपरीत, इंगलेंड की 
“अलिखित” मानी जाती है | लिखित शासनपद्ध ति से श्रभिप्रायः उस 
शासनपद्धति से होता है, जिसके अधिकतर कानून किसी विशेष समय 
बनाये जाकर, लिखे हुए रहते हैं। अलिखित शासनपद्धति से उस 
शासनपद्धति का बोध होता है, जो राज्य की रीति-रस्म, रिवाज, रूढ़ि 
या परम्परा के आधार पर भनी होतो है, जिसके कानून सवसाधारण में, 
लोकमत के अनुसार होने से ही, मान लिए जाते हैं। इन कानूनों में 
से कुछ, सुभीते के लिए, लिख भो लिए जाते हैं; तो भी शासनपद्धति 
अलिखित ही कही जाती है । यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कानून पार्लिमेंट 
द्वारा खास-खास समय पर स्वीकृत किये जाकर लिखे हुए हैं। तथापि 
इसमें न नहीं कि इस शासनपद्धति में रिवाज या रूढ़ि का विशेष 
भाग है। 


+-><०७८४०-०--- 


चौथा परिच्छेद 
बादशाह ओर प्रिवी कोसिल 


बादशाह के उत्तराधिकार का नियम--नामंन लोगों की 
घिज़य (सन्‌ १०६६ ६०) से पहले यहाँ बादशाह (वह पुरुष हो या ख््री) 
प्रायः निवांचित होता था, परन्तु वह शाही परिवार के शआदमियों में से 
ही चुना जाता था। उस बष से जागीरदारी प्रथा आरम्भ हो गई 
ओर यह विचार बल पकड़ता गया कि अन्य जागीर की भांति राजगद्दी 
भी तशानुक्रम से मिलनी चाहिए | सोलहवीं सदी में बंशानुक्रम श्रधि- 
कार की अपेक्षा निवांचन-सिद्धान्त की विजय अधिक रही | सन्‌ १६४६ 
ई० में बादशाह चाल्स-पहले को प्राणुदंड देने के पश्चात्‌ ग्यारह वर्ष 
बिना बादशाह के काम चलाकर, १६६० में आदशाह का पद फिर 
कायम किया गया | सन्‌ १६८६ में बादशाह जेम्स-पहले को निकालकर, 


१२ राष्ट्रमंडल-शासन 


उसकी जगह विलयम-तीसरे को गद्दी पर बेठाया गया, श्रोर श्रन्त में 
१७०१ में उत्तराधिकार-कानून बना दिया गया, जिससे यह तथ हो 
गया कि शंगलेंड में ब्रादशाहत का अधिकार वंशानुक्रम से माना जाता 
है, परन्तु कोई बादशाह तभी तक राज्य कर सकता है, जब्न तक पार्निमेंट 
उसे चाहे | 

बादशाह के उत्तराधिकार-कानून को 'सेटलमेंट एक्ट” कहते हैं । 
इससे यह निश्चय किया गया था कि राज्य बादशाह जेम्स-पहले की पोती, 
सोफिया के वंशज्ञों को मिले | इस कानून के अनुसार ब्रिटिश राजसिंहा- 
सन का अधिकार पैत्रिक अर्थात्‌ वंशागत है। बादशाह का पद किसी 
को गुण कर्मानुसार नहीं दिया जाता। किसी बादशाह के मरने पर 
उसके सच्च से बड़े लड़के को राजगद्दी मिलती है। यदि सब्न से बड़ा 
लड़का जीवित न हो तो उसके सबसे' बड़े लड़के को (और लड़का न 
होने की दशा में लड़की को) राजगद्दी पाने का अधिकार होता है। 
यदि बादशाह के बड़े लड़के की कोई सनन्‍्तान न हो, तो बादशाह का 
दूसरा लड़का, श्रौर उसके जीवित न होने पर उसको सनन्‍्तान अधिकारी 
होती है। यदि बादशाह का कोई लड़का या उसकी सन्‍्तान जीवित न 
हो तो बादशाह की सब्र से बड़ी लड़की या उसकी सनन्‍्तान अधिकारिणी 
होती है | परन्तु शत यह है'कि प्रत्येक “शज्याधिकारी को गद्दी पर बेठते 
समय यह शपथ लेनी होती है'कि वह प्रोटेस्टेंट मतं का'ईसाई है। यदि 
बह रोमन केथलिक मत का ईसाई, या किसी अन्य धर्म का अनुयायी ही 
तो वह राज्याधिकार से वशच्चित कर दिया जाता है। 6 *'* 

बादशाह के अधिका र--बादशाह के अधिकार दो प्रकाए के 
होते हैं:--(१) जो उसे कानून द्वारा प्राप्त हैं; (२) जों उसे'बिना कीनूम 
ही, बादशाह होने की दैसियत से, प्राप्त हैं। कानून द्वारा प्राप्त अधिकार 
परिमित हैं ; इनके कुछ उदाहरण ये हें--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में 
नियम बनाना, जिनके लिए उसे कानून से अधिकार दिया गया है; 
झ्पने और अपने परिवार के ख्े के लिए पार्लिमेंट द्वारा स्वीकृत रकंम 
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प्रात्त करना । जो श्रधिकार उसे बिना कानून, बादशाह होने की दैसियत 
से प्राप्त है, उनके अनुसार बह यदि चाहे तो, पालिमेंट की श्रनुमति 
बिना ही, सेना के हथियार रखवा सकता है, सरकारी नोकरों को बर्खास्त 
कर सकता है, युद्ध ओर सन्धि कर सकता है, साम्राज्य के किसी भी 
निवासी को “'लाड”? बना सकता है, अ्परात्रियों को 3छ्षमा प्रदान कर 
सकता है। इस प्रकार अ्रगरेज़ी शासनपद्धति के अनुसार चलता हुआ 
भी, बादशाह कई ऐसे काय कर सकता है, -जिनसे देश को आन्तरिक 
उन्नति में तथा उसके अन्तरांप्रीय सम्बन्धों में बहुत वाधा पहुँचे । परज््तु 
वास्तव में जैसा कि पहले कहा गया है, आजकल वह कोई भी काय 
केवल अपनो इच्छा के अनुसार नहीं करता; वह अपने अधिकारों को, 
अपने मन्त्रियों की सलाह त्रिना अमल में नहीं लाता। बादशाह जो 
भाषण देता है, वह भी प्रधान मन्त्री या अन्य मन्त्रियों द्वारा लिखा होता 
है, उसका अन्य राज्यों से जो पत्न-व्यवहार होता है, वह भी मन्सत्रियों से 
छिपा नहीं रहता । बादशाह अपना विवाह भी मन्नत्रियों की इच्छा के 
विरूद्ध नहीं कर सकता । 

बादशाह के कार्य--ब्रादशाह अपने कार्य, प्रधान मन्त्री की 
सलाह के अनुसार करता है, उनमें से मुखब-मुख्य निम्नलिखित हैंः-- 
(१%मन्त्रियों की नियुक्ति करना । (२) प्रति वध पार्लिमेंट का उद्घाटन 
करना (३) पार्त्िमेंट के अधिवेशन को समाप्त करना । (४) आलिमेंट 
द्वास स्थीकृत कानूनी मसविदा को स्वीकार करके, उन्हें कानून का रूप 
देना (५) प्रधान अभिकारियोंस तथा न्यायाधीशों को नियस - करना | 
(६) पर्दाधिका रियों की नियुक्ति करना । (७) पा्लिमेंट में भाषण देना । 
(८४ अपराधियों को ज्ञुमा करना, ओर (६) बढ़ी-बड़ी उपाधियों तथा 
पदवियाँ देना श्त्यादि | 

शासनपद्धति में बादशाह का स्थान---यद्यपि बादशाह सत्र 
काम मन्त्रियों के परामशे से करता है तथापि शासनपद्धति में उसका 
कुछ-न-कुछ महत्व रहता ही है। वह मन्त्रियों को आवश्यकतानुसार 
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प्रोत्साहन या चेतावनी देता है। श्रपने श्रधिकारों का उचित रूप से 
उपयोग करके महारानी विक्टोरिया श्रोर जाजे पश्चम जैसे बादशाह 
इंगलेंड के शासन-काय में बड़ा प्रथाव डालते रहे हैं। मंत्रिमंडल बनते 
हैं और बदलते हैं, मन्त्री आते और जाते हैं, परन्तु बादशाह स्थायी है, 
वह शासन-काय की शड्ूला बनाए रखता है। वह राज्य के विविध 
रहस्यों को जानता है, ओर शासन-नीति के व्यवहार के सम्बन्ध में 
उसका अनुभव प्रायः मन्त्रियों की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक ही 
है,। विशेषतया विदेशों सम्बन्धी विषयों में उसका प्रभाव बहुत ही पड़ता 
है । यह कहा जा सकता है कि समझदार बादशाह का प्रभाव, केवल 
प्रधान मंत्री को छोड़कर और सब्र व्यक्तियों की अ्रपेत्ञा अधिक रहता 
है। यही कारण है कि इंगलेंड में यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से बादशाह 
के अधिकार क्रमशः कम होते गये हैं, परन्तु इसके साथ ही जनता में 
उसका आदर-मान बढ़ता गया है। बादशाह ही राष्ट्रमंडल की एकता 
का प्रत्यक्ष चिह् या निशान है | 

स्वयं अपनी इच्छानुसार बादशाह शासन-काय में कोई हस्तक्षेप 
नहीं करता । पालिमेंट का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अ्रत्र बादशाह 
कोई ऐसा काये करने का साहस नहीं करता, जो पाणिमेंट के विचार या 
नीति के विरुद्ध हो । इस तरह बादशाह एक वेंघध (कांध्टीचूशनल) 
शासक रह गया है। श्रसल में शासन तो पार्लिमेंट श्रपने मंत्रिमंडल के 
ज़रिए करती है, लेकिन सत्र महत्वपूर्ण काम बादशाह के नाम से और 
उसके हस्ताक्षर करने पर होते हैं | इसलिए यह कहा जाता है कि बाद- 
शाह सिर्फ राज करता है, शासन नहीं। वह सब राजनेतिक दलों 
(पार्टियों) से परे है, बह किसी दल का सदस्य नहीं हो सकता । अरगरेजी 
शासन-विधान में राजा सम्मान की वस्तु है, भय की नहीं । इंगलेंड में 
बादशाह का पद लगभग नौ सौ वर्ष से बराबर चला आ रहा है, केवल 
चाल्स-पहले की फांसी से, कुछ समय के लिए, यह सिलसिला टूट गया 
था । वहाँ इस पद की मान-मयादा श्रत्र तक बनी हुई; हाँ, वहाँ के 
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प्राचीन तथा आधुनिक बादशाहों के व्यावहारिक अधिकारों में जमीन- 
आसमान का अन्तर है। आजकल बादशाह पुरानी राजसत्ता की 
छाया-मात्र है । 

शाही खच॑ं-बादशाह और उसके परिवार के निजी खर्च के 
लिए पार्लिमेंट प्रति वर्ष निर्धारित रकम स्वीकार करती है। सरकारी 
ख्च की इस मद को 'सिविल लिस्ट” कहते हैं। एक बादशाह के 
शासन-काल में यह रकम प्रति वर्ष बदलती नहीं। जब्च तक वह 
गद्दी पर रहता है, उसे ठहराई हुईं रकम मिलती रहती है | 
उसके मरने पर, शाही खर्च की जाँच होती है, और नए बादशाह 
की आवश्यकताओं के श्रनुसार शाही खर्च की रकम निर्धारित की जाती 
है | इसका निश्चय करने से पूव पार्लिमेंट में पूरी बहस होती है । अन्य 
विषयों की तरह पालिमेंट का उस पर पूर्ण नियन्त्रण है। एक बादशाह 
के शासन-काल के समाप्त होने पर शाही खच का व्योरा प्रकाशित किया 
जाता है। बादशाह के पास निजी जायदाद काफी होती है, पर सब 
जायदाद की आमदनी राष्ट्र को सौंप दी जाती है, और बादशाह को 
अपने परिवार के ख्च के लिए पार्लिमेंट की उदारता पर निर्भर रहना 
पंड़ता है। आम तौर से बादशाह को प्रति वर्ष मिलनेवाली कुल 
रकम ४,१०,००० पौंड होती है, इसमें से १,१०,००० पौंड बादशाह 
की प्रिवी पर्स ( निजो खच ); १,३४,००० पौंड महल' के कमंचारियों 
का वेतन और पेन्शन; १,५२,८०० पौंड महल का ख्चे, भोजन- 
बस्र आदि; और १३,२०० पौंड दान और पारितोषिक आदि के 
लिए होते हैं। बादशाह की सनन्‍्तान तथा भाइयों आदि के लिए 
अलग-अलग रकमें निर्धारित रहती हैं। सब शाही खच मिलाकर इंग- 
लैंड की कुल वार्षिक आय के एक प्रतिशत के पन्द्रहवें हिस्से से अधिक 
नहीं होता | 

प्रिवी कोॉसिल--बादशाह को उसके शासन-काय में सलाह देने 
के लिए एक सभा होती है, जिसे प्रिवी कॉंसिल” (ग्रुप्त सभा) कहते हैं । 
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यह एक पुरानी सभा का धीरे-घीरे बदला हुआ स्वरूप है। नामेन लोगों 
के आने तक इंगलेंड में 'त्रिटन-सभा? ( बुद्धिमानों की सभा ) होती थी, 
जो बादशाह को आवश्यक विषयों पर सलाह दिया करती थी। नामन 
बादशाहों के समय में इसका स्वरूप कुछ बदल' गया और यह अधिकतर 
जागीरदारों और बड़े-बड़े पादरियों को एक महासभा (ग्रंट कोंसिल) बन 
गयी । राज्य या दरबार के पदाधिकारियों में से जो व्यक्ति इस सभा के 
सदस्य होते थे, ओर अधिकतर बादशाह के पास रहा करते थे, उनकी 
धोरे-धीरे एक स्थायी कमेटी सी बन गयी । पीछे इस कमेटी के सदस्य 
भी इतने अधिक हो गए कि उन सन्न का बादशाह से धनिष्ठ सम्बन्ध 
न रह सका । अतः पन्दरहवीं सदी में बादशाह को सलाह देनेवाली 
इसकी एक छोटो कमेटी बनी; यह 'गुप्त सभा? कहलाने लगी+। 
इस सभा के अधिकार अब बहुत कम्र हो गये हैं । जब कभी ब्ाद- 
शाह को ऐसी आशा बनिकालनी होती है, ज़िस़में इस झ्भा।की अन्तुमति 
की आ्रवश्यकता हो, म्तत्र इस. सभा का |: श्रक्षिवेशन किया जाता-है।। 
अधिवेशन की सूचना सभा- के सब सदस्यों के प्रस नहीं ,ज्मेजी जातो॥ 
अकसर छः ऐसे सदस्य बुला लिए- जाते हैं जो मन्त्रमंडल के।सद्भइ॒प छोते 
हैं । उनके उपस्थित झ्लेने पर सभा का काय हो जाता-है । जादश्मह इस 
सभा में उपस्थित नहीं होता | इस सभा के सरूम्रपति को 'ब्वाड़ असिडेंट! 
कहते हैं-। यह सदेव मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। * + #»। 5 
बादशाह की परिषद! कहने से इसो सभा का आशय. ,लिया.. ज्ाका 
है। इस सभा की- सलाह से बादशाह को जो श्राशाएँ निकलती हैं, 
उन्हें सपरिषद बादशाह की आज्ञाएँ ( आडस-इन-कोंसिल )- कहा 
जाता है । *्पु 
प्रिवी कोंसिल के सदस्व-.._स सभा के सब सदस्यों की संख्या 
प्रायः तीन सौ से ऊपर होती है | इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं:--- 
(१) मन्त्रिमएडल के सत्र भूत-पूव तथा वर्तमान सदस्य (२) मुख्य राज्या- 


द 


धिकारी, (३) राज्यपरिवार के सदस्य, (४) कुछ 'विशप और 
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“आकविशप?, (५) बहुत से लाड, जिनमें प्रायः वे सब व्यक्ति होते हैं, 
जिन्होंने स्वदेश में तथा विदेश में उच्च पदों पर काय किया हो, (६) कुछ 
मुख्य भूतपूव तथा बतमान न्यायाधीश, (७) उपनिवेशों और भारतवर्ष 
के कुछ राजनोतिश, और (८) इस सभा के सदस्य को उपाधि पाये हुए 
दूसरे सजन | 

बादशाह को अधिकार है कि वह किसी आदमो को इस सभा का 
सदस्य बनाये। इस सभा के सदस्य प्रायः ऐसे व्यक्ति बनाये जाते हैं, 
जिन्होंने राजनीति, साहित्य, विशान, शासन या युद्ध आदि क्षेत्रों में 
विशेष सेवा की हो | 

इस सभा के सदस्य आजीवन होते हैं, ओर 'राइट आनरेत्रल” की 
उपाधि से सम्मानित होते हैं। सभा के सब सदस्य उस समय बुलाये 
जाते हैं, जब्र नये बादशाह का राज्याभिषेक द्ोता है, और वह प्रचलित 
कानून के अनुसार शाप्तन करने की प्रतिज्ञा करता है। 'कामन्स”ः सभा 
का अधिवेशन करने तथा स्थगित कराने के लिए, आदशाह के घोषणा- 
पत्र इसी सभा में तैयार होते हैं | 

प्रिवी कॉंसिल की उपसमितियाँ-- इस सभा की कई-एक 
समितियाँ हैं । सत्र से प्रधान उपसमिति मंत्रिमण्डल है, जिसके द्वारा 
शासन का काम होता है। इसके बारे में खुलासा अगले परिच्छेद में 
लिखा जायगा | प्रिवो कॉंसिल की दूसरी महत्वपूर्ण उपसमिति न्याय- 
समिति है | यह उपसमिति राष्र-मण्डल के कुछ राज्यों की सब से ऊँची 
अदालतों की अपील सुनती है, और उन राज्यों की सबसे बड़ी अदालत 
है। इसके फैसलों की कहीं अपील नहीं होती | पहले इसमें भारतवर्ष के 
दीवानी के बहुत से तथा फीजदारो केऑभी कुछ मामलों की अपील की 
जातो थो। अब यहाँ के किसी मामले की अपील इसमें नहीं होती। 
प्रायः भारतवासी बोलचाल में इस उपसमिति को ही “प्रिवी कोंसिल” 
कहते रहे हैं। इसके,सत्र सदस्यों को वेतन मिलता है 

रे 


पाँचवाँ परिच्छेद 
मन्त्रिमणगडल 


“कोई बादशाह मंत्रियों का विरोध नहीं करना चाहता; वह 
जानता है कि भूत काल में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह को 
अपना सिर देना पड़ा और दूसरे को अपना सिंहासन खोना पड़ा ।”? 


ऐतिहासिक परिचय--पिछले परिच्छेद में त्रादशाह की प्रिवी 
कौंसिल का वर्णन किया गया है। उसके बहुत बड़ी होने के कारण, 
उसके सदस्यों में से कुछ की एक छोटी कमेटी बनी, जिसे मन्त्रिमएडल 
कहते हैं, ओर जिस पर बादशाह का विशेष विश्वास होता है। शासन- 
पद्धति सम्बन्धी अन्य विषयों की तरह इड्डूलेंड की इस संस्था का भी धीरें- 
धीरे विकास हुआ । 

चौदहवीं शताब्दी तक बादशाह अपने मन्त्रियों को स्वयं चुनता 
था । मन्त्री भी प्रायः बादशाह को इच्छानुसार काम करनेवाले होते थे, 
चाहे उनके ऐसा करने से राज्य का हित हो या न हो। परन्तु सतरहवीं 
शताब्दी के अन्त में लोगों की धारणा हुईं कि,यदि मन्त्रियों का काय 
'कामन्स” सभा के अधिकतर सदस्यों के मत के प्रतिकूल हो तो उन पर 
अमभियोग लगाया जाना चाहिए | इस विषय पर विचार होते-होते श्रन्त 
में यह सोचा गया कि ऐसे सज्नों को मन्‍्त्री बनाया जाया करे, जिनके 
मत से पार्लिमेंट के श्रधिकतर सदस्य सहमत हों। अन्न यही प्रथा 
जारी है। सन्‌ १७१४ ई० में जाजे-पहला गद्दी पर बैठा । वह तथा 
उसका पुत्र जो पीछे जार्ज-दूसरे के नाम से बादशाह बना, श्रंगरेज़ी 
भाषा न जानने के कारण मन्न्रिमणडल या पार्लिमेंट में बादविवाद 
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में भाग न ले सकते थे । इसलिए इनके समय में राज्य का शासन-सूत्र 
बादशाह के हाथ से निकलकर प्रधान मन्त्री के हाथ में चला गया, और 
मन्त्रिमरडल के अधिकार बहुत बढ़ गये। यद्यपि पीछे जाजं-तीसरे ने 
सन्त्रियों का कुछ विरोध किया, पर वह सफल न हो सका, ओर उनकी 
शक्ति क्रमशः बढती ही चलो गयी। 

मन्त्रिवर्ग का निम्माण-- जत्र पालिमेंट का नया निर्वाचन 
होता है या जब्न प्रधान मंत्री अपने पद से इस्तोफा देता है, तो बादशाह 
“'कामन्स” सभा के ऐसे सदस्य को प्रधान मन्त्री बनाता है, जो उस 
सभा के अ्रधिकतम सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके। 
प्रधान मन्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनकर मन्त्रिवग ( 'मिनिस्द्री! ) बनाता 
है। ये अन्य मन्त्री 'कामन्स! ( जनसाधारण ) सभा अथवा “ला्ड सभा 
के सदस्य होते हैं। मन्त्रिवर्म में प्रायः प्रत्येक विभाग के दो-दो मन्त्री 
रहते हैं, एक कामन्स सभा का सदस्य होता है, और दूसरा लाड-सभा 
का । इससे यह सुभीता होता है कि दोनों सभाओं में ऐसे आदमी रहते 
हैं, जिनका भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों से घनिष्ठ सम्बन्ध हो, और जो 
अपने-अपने विभाग से सम्बन्ध रखनेवाले उन प्रश्नों का भली भांति 
उत्तर दे सकें, जो उन सभाओं के सदस्यों द्वारा समय-समय पर 
पूछे जायें । 

बहुधा मन्‍्त्री उसी दल के होते हैं, जिस दल का सदस्य प्रधान 
मन्‍्त्री हो, परन्तु विशेष दशा में दो या अधिक दलों के सदस्य भी मंत्रि- 
बग में ले लिए जाते हैं। ऐसे वर्ग को सम्मिलित मंत्रिवर्ग (कोअलिशन- 
मिनिस्द्रो) कहते हैं | प्रधान मन्त्री द्वारा चुने हुए मन्त्रियों को बादशाह 
मन्त्री नियत कर देता है | चुनाव का यह कार्थ बड़े महत्व का होता है, 
ओर, सरकार की स्थिरता इस चुनाव पर ही निर्भर होती है | ब्रिटिश 
मंत्रिवग में लगभग ४० मन्त्री होते हैं। प्रत्येक मन्त्री को कोई एक 
राजनैतिक विभाग सौंप दिया जाता है, और वह उसका उत्तरदायी 


होता है । 
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मंत्रिमंडल - मंत्रिमंडल ( केब्रिनेट' ) में मन्त्रिवर्ग के मुखय- 
मुख्य मन्त्री रहते हैं। इसके सदस्यों को संख्या निश्चित नहीं है । 
इसका संगठन किसी निर्धारित नियम के अनुसार नहीं होता | साधारण 
तौर से लगभग ब्रीस मन्त्री होते हैं। मन्त्रिमंडल, ब्रिटिश शासन 
सम्बन्धी सत्र काय के लिए 'कामन्स” सभा के प्रति उत्तरदाता है। प्रधान 
मनन्‍्त्री सरकार को नीति ठहराता है और विविध राजने तिक विभागों का 
निरीक्षण करता है । 

मंत्रिमदल ओर पार्लिमेंट का सम्बन्ध--प्रत्येक मन्त्र 
अपने-अपने विभाग के लिए. और सम्पूर मंत्रिवर्ग शासन नीति के लिए, 
पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायो होता है | यदि मंत्रिमंडल किसी महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पर 'कामन्स”? सभा में हार जाय ता प्रधान मन्त्री अपने पद से 
इस्तीफा दे देता है, और मंत्रिमंडल भड्ढ हो जाता हैं। स्मरण रहे कि 
शासनपद्धति का कोई ऐसा नियम नहीं हैं कि इस परिस्थिति में प्रधान 
मन्‍्त्री और मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना ही पड़े, परन्तु प्रचलित प्रथा 
के अनुसार वे इस्तीफा दे देते हैं। यदि वे इस्तीफा न दें, तो वाषिक 
खचचचे की मांगों की स्वीकृति के समय, कामनन्‍्स सभा उनका वेतन तथा 
उनके विभाग की माँग स्वीकार न करे, और उनका शासन-काय चलना 
ग्रसम्भव हो जाय | परन्तु ऐसा होने का अ्रवसर नहीं आता, मंत्रिमंडल 
पहले हो इस्तीफा दे देता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि 
पार्लिमेंट का मन्त्रियों पर पूर्ण प्रभुत्न है। जत्र कभी कोई मंत्रिमंडल 
अपना कार्यक्रम स्त्रीकार न करा सकने के कारण, भड़ होगा तो पार्लिमेंट 
को नया प्रधान मन्त्री चुनने का भार अहण करना होगा । यदि इस नए 
प्रधान मन्त्री के बनाए हुए नए मंत्रिमंडल का भी कार्यक्रम स्वीकृत 
न किया गया तो कोई व्यक्ति सहसा प्रधान मन्त्री के पद को 
ग्रहण करना स्वीकार न करेगा, और शासन-यन्त्र चलने में बाधा 
उपस्थित होने की शंका हौगी । इसलिए साधारण तौर पर मन्त्री जो 
प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, वे पारलिमेंट में स्वीकृत हो जाते हैं। इसके 
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विपरीत, यदि पालिमेंट का कोई सदस्य अपना प्रस्ताव उपस्थित करना 
चाहे ओर मंत्रिमंडल उसके विरुद्ध हो, तो उसके स्वीकृत होने की 
सम्भावना बहुत कम होती है | 

उसकी काय पद्धति--मन्त्रिमण्डल की बैठक में प्रधान मन्त्री 
सभापति होता है | इस सभा में शासन-नीति सम्बन्धी विचार होता है 
तथा यह निश्चय होता है कि सरकार की ओर से कौन-क।न से कानूनी 
मसविदे या प्रस्ताव पालिमेंट में उपस्थित किए जारयें। प्रत्येक मन्त्री 
अपने-अपने विभाग का उत्तरदाता होता है, ओर, उससे सम्बन्ध रखने- 
वाली साधारण बातों का निणेय, जिनका अन्य विभागों से भो सम्बन्ध 
हो, मन्त्रिमए्डल की बेठक में होता है। मन्त्रिमएडल में हरेक बात 
का निणय उपध्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार नहीं होता | प्रधान 
मन्‍्त्री तथा कुछु खास-खास मन्त्रियों के मत को अधिक महत्व दिया 
जाता है, ओर प्रायः सत्र बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार होता है। 
यदि कोई मन्त्री इनके निणेय से असन्तुष्ट हो तो वह अपने पद से 
इस्तीफा देने में स्वतन्त्र है, परन्तु जब तक वह ऐसा न करे, उसका 
कतंव्य है कि वह पार्लिमेंट में प्रधान मन्त्री का साथ दे ओर उसका 
समथन करे | 

मन्त्रिमरडल की सब्र कारवाई गुप्त रखी जाती है। यदि किसी 
विषय के सम्बन्ध में मन्त्रिम्डल के सदस्यों में मतभेद हो तो वह भी 
गुप्त रखा जाता है । पार्लिमेंट में तो सत्र मन्त्री, प्रधान मंत्री के मत के 
अनुसार ही काम करते हैं। हाँ, यदि कोई मंत्री मतभेद के कारण 
इस्तीफा दे तो उसे श्रधिकार रहता है कि वह इस्तीफा देने के कारणों 
को पालिमेंट में प्रगट कर दे | यदि कोई मंत्री ऐसा काम करे, जो 
मन्त्रिमरडल की एकता के विरुद्ध हो तो प्रधान मन्त्री को अ्रध्रिकार है 
कि उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए वाध्य करे। मन्त्रिमएडल के 
निर्णयों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता । महत्वपूर्ण निर्णयों 
की सूचना, प्रधान मंत्री बादशाह को दे देता है । 
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मंत्रिमणडल ओर बादशाह का सम्बन्ध--जैसा कि हम 
पहले कह चुके हैं, बादशाह शासन सम्बन्धी सब काय, मंत्रिमए्डल के 
मन्तब्यों तथा प्रधान मंत्री के परामश के अनुसार करता है। यदि वह 
चाहे तो वह ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति 
में प्रधान मन्त्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है और, इसके फल-स्वरूप 
सभी मंत्रियों को इस्तंफा देना होता है; बादशाह को नए प्रधान 
मन्‍्त्री का चुनाव करना होता है। नया प्रधान मन्त्रो नए मन्त्रि- 
मएडल का चुनाव करता है। यदि नए प्रधान मन्त्री का मत पुराने 
प्रधान मन्त्री के अनुसार ही रहे तो बादशाह को अ्रपनी इच्छा के विरुद्ध 
उसकी बात मान लेनी पड़ती है, या पालिमेंट को भड़ः करना होता है। 
बादशाह पालिमेंट को ऐसो दशा में ही भड्ढ करता है, जब उसे इस 
बात का विश्वास हो कि जनता नए चुनाव में ब्रादशाह के निणय का 
समथ न करेगो । 

पालिमेंट के नए चुनाव के बाद नया प्रधान मन्त्री चुना जाता है, 
ओर वह अपना नया मन्त्रिमर्डल बनाता है। यदि यह प्रधान मन्त्र 
भी पुराने प्रधान मन्‍्त्री की नीति का समथन करे तो बादशाह को अपनी 
इच्छा के विरुद्ध उसकी बात माननी पड़ती है; नहीं तो जनता के प्रति- 
निधियों से उसका विरोध होने की सम्भावना होती है। प्रायः कोई 
बादशाह यह विरोध होने देना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि 
भूत काल में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह (चाल्स पहले) को 
अपना सिर देना पड़ा और दूसरे बादशाह (जेम्स दूसरे) को अ्रपना 
सिंहासन खोना पड़ा था । इसीलिए बादशाह आम तोर से अ्रपनी 
इच्छा के अनुसार शासन-कार्य नहीं करता, वरन्‌ प्रधान मन्त्रो और 
मन्त्रिमण्डल के मन्तव्यों के अनुसार ही सब काय करता है | 

इस विचार से कुछ लोग इंगलेंड के बादशाह को मन्त्रिमण्डल के 
हाथ की कठपुतली कहते हैं, परन्तु असल म॑ जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, बादशाह के व्यक्तित्व का प्रभाव शासन सम्बम्धी कार्यों में थोड़ा- 


मन्त्रिमंडल २४ 


बहुत अवश्य रहता है । 

मन्त्रिमंडल के सदस्य-मन्त्रिमएडल के सदस्यों की संख्या 
निर्धारित नहीं है | ग्राम तर से प्रधान मन्त्री की इच्छा से उसमें घटबद 
होती रहती है | प्रधान मन्‍्त्री को दस हजार पौंड वाषिक वेतन मिलता 
है। अपने पद का काम छोड़ने पर उसे हर वष दो हजार पौंड पेन्शन 
दी जाती है | दूसरे मन्त्रियों को हर व दो हजार से पांच हजार पौंड 
तक वार्षिक वेतन मिलता है । 

मन्त्रिमणग्डल के नीचे लिखे पदाधिकारी हैं, ओर उनका काय इस 
प्रकार हे न 

१- प्रधानमंत्री और प्रधान कोषाध्यक्ष | प्रधान मंत्री के 
काय पहले बताए जा चुके हैं | वह प्रधान कोपाध्यक्ष भी बन जाता 
है। वह 'कामन्स? सभा का नेता भी माना जाता है ! 

>--लाड -प्रेंसीडेंट-अफ-दि- को सित्त । यह प्रिवी कौंसिल का 
सभापति होता है | इसे विशेष काये करना नहीं होता ; यह विचार 
किया करता है । 

३-लाड चान्सलर । यह लार्ड सभा का, तथा ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य के न्याय-विभाग का; प्रधान होता है ओर न्यायाधीशों को नियत 
करता है। इसके अलावा, यह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार 
होता है | राजकीय मोहर इसी के पास रहती है। यह पद रोमन कैथलिक 
ईसाई को नहीं मिलता । 

४--त्नाड प्रिवी सील | सन्‌ श्य८४ ई० से पहले यह पदा- 
घिकारी बादशाह के हस्ताक्षर किए हुए महत्वपूर्ण आज्ञाओ्रों पर मोहर 
लगाता था, और इसलिए उन ओआज्ञापत्रों का उत्तरदायी समभा 
जाता था। परन्तु उस वर्ष से इस मोहर की आवश्यकता न रही और 
यह कार्य भी न रहा | अब यह पद मंत्रिमंडल के किसी ऐसे प्रभाव- 
शाली व्यक्ति को दिया जाता है, जो अपना सब्र समय राष्ट्र की शासन 
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सम्बन्धी बातों पर विचार करने में लगादे । प्रायः इस पद वाला मन्त्री 
लाड-सभा का नेता भी होता है। मन्त्रिमए्डल में इसके विचारों का 
बड़ा महत्व है | 

५१--अथ-मन्त्र। या चान्सलर-आफ-एक्सचेकर॥ अर्थ विभाग 
का सत्र कारय इसके अधीन होता है। यही बजट तैयार करता है, ओर 
पाश्षिमेंट में पेश करता है । 

६-स्वद्श-मन्त्री या होम सेकेटरी। इसका काय है, प्रबंध 
करना और शांति रखना | पुलिस, जेल, सुधार-ग्रह (रिफार्मेंटरो) आदि 
इसके अधीन होते हैं। यह खान, कारखाने आदि विविध औद्योगिक 
संस्थाओं के इनस्पेक्टरों को नियत करता और उनके कार्य को देखता 
है। यह इस बात का भी प्रत्रन्ध करता है कि विदेशियों को किन-किन 
निथमों का पालन करने से नागरिक के अधिकार दिए जायें, तथा किन 
विदेशियों को इंगलेंड में रहने ही न दिया जाय । 


७--विदेश-मन्त्री , यह इस बात का निश्चय करता है कि 
इंगलैण्ड की अन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिए । किसी राज्य से 
युद्ध की घोषणा करना या शान्ति का व्यवहार करना, अथवा सन्धि 
करना उसका कार्य है। वास्तव में इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों का 
निश्चय तो मंत्रिमएडल में हो होता है, विदेश-मंत्री उस निश्चय को अमल 
में लाता है | इंगलेंड का श्रन्य देशों से जो राजने तिक पत्र-व्यवहार होता 
है, उसका भी उत्तरदाता विदेश-मन्त्री ही होता है । 

८-- उपनिवेश-मन्त्री । यह साम्राज्य के स्वाधीन भागों के 
शासन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे उपनिवेशों के 
अच्छे शासन ओर उन्नति के लिए ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
होता है। 

६-लेंकेस्टर की डची का चान्सलर | यह बादशाह को 
निजी रियासत का प्रबन्ध करता है। इस पद्‌ का कार्य अधिक नहीं 
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रहता, इसलिए यह मन्त्री अपना समय शासन सम्बन्धी बथातां पर 
गम्भीरता-पूर्वक धिचार करने में लगाता है | 

निम्नलिखित पदाधिकारियों का काय उनके नाम से स्पष्ट है :--- 

१०--स्काटलंड का मन्त्री । ११--व्यापारिक बोड का सभापति | 
१२--युद्ध-मंत्री । १३---नौसेना विभाग का प्रधान । १४--वायु-सेना 
मनन्‍्त्री । १४--वायुयान-निर्मांण-मंत्री । १६--स्वाधीन-उपनिवेश-मंत्री । 
१७--यातायात मंत्री । १८--सूचना-मंत्री । १६--खाद्यपदाथ-मंत्री । 
२० रसद-मंत्री । २१--विभाग-हान-मंत्री । २२--पोस्टमास्टर जनरल | 
२३--शिक्षा-मंत्री। २४--स्वास्थ्य-मंत्री ॥ २४--कृषि-मंत्री । २६-- 
मजदूर-विभाग-मंत्री । २७--निर्माण-विभाग-मंत्री । 

युद्ध-काल में युद्ध-काय का संचालन करने के लिए युद्ध-मंत्रिमएडल 
बनाया जाता है। इसमें मन्त्रमण्डल के आठ-दस प्रमुख सदस्य 
होते हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य मंतिवग से ही 
लिए जाते हैं । उनके श्रतिरिक्त मन्त्रिवग में ऐसे पदाधिकारो भी रहते 
हैं, जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते। ऐसे पदाधिकारी प्रायः निम्न- 
लिखित होते हैं:--पेंशन विभाग का मंत्री; अटानीं-जनरल; सालिसटर- 
जनरल; स्काटलेंड का सालिसटर-जनरल; युद्ध-राजस्व मन्त्री; लाड 
एडवोकेट; स्काटलेड का उपमन्त्री ओर विविध विभागों के उपमन्त्रो । 
ये उसी समय विचार-विनिमय के लिए बुलाए जाते हैं, जन्न इनके विभाग 
को प्रभावित करनेवाले विषयों पर विचार होता है । 

मंत्रियों की समितियाँ--कई विभिन्न समितियों में विचार 
आदि के बाद ही नंति निर्धारित को जाती है। मुख्य समितियाँ रक्षा 
आर आथिक नीति की हैं, जिनका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। ऐसे 
विषय जो बहुत विवादग्रस्त हों, छोटी से बड़ी, ओर उससे अधिक बड़ी 
समितियों तक ले जाए जा सकते हैं। 

श्री ओर सरकारी कमचारी-- शासन-कार्य के प्रत्येक 


है. 4 
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विभाग में एक मंत्री के अधीन कई-एक स्थायी कमंचारी रहते हैं। मंत्री 
अपने विभाग सम्बन्धी नौति निर्धारित करता है, उस नीति के अनुसार 
शासन-कार्य करना स्थायी सरकारी कर्मचारियों का काम है। कमचारी 
अपने पद पर बरात्रर बने रहने के कारण अपने विभाग की सत्र आव- 
श्यक बातों तथा बहुत-सी बारीकियों को जानते हैं | मंत्रिमएडल समय- 
समय पर बदलते रहते हैं । नये-नये मन्त्रो नियुक्त होते हैं; उन्हें अपने 
विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता । वें अपने काम के 
लिए उक्त कमंचारियों का ही ग्रासरा लेते हैं। इन कमचारियों की ही 
बदोलत शासन-काय का सिलसिला बना रहता है | 

यदि कोई मन्त्री अपने विभाग को व्योरेवार बातों में हस्तक्षेप करने 
लगे तो सरकारी कमचारी उसे हरेक विषय में इतनी अ्रधिक बातें बतला 
सकते हैं कि मंत्री फाइलों के बोझ से ढब जाय, उसे पालिमेंट के 
आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहे और अ्रन्त में लाचार 
होकर, उसे सरकारी कमचारियों की शरण लेनी पड़े । 

यदि सरकारी कमंचारियों का कार्य सनन्‍्तोषजनक न हो तो! मन्जी 
उन पर जुमाना कर सकता है, वह उन्हें बरखास्त भी कर सकता- है | 
यदि सरकारी कमचारी द्वारा कोई त्रुटि हो जाय तो उसके लिए ' मम्त्री 
उत्तरदायी समझा जाता है। उसके अच्छे कार्य का श्रेय भी मंत्री को 
ही मिलता है; सरकारों कमचारी की उसका पुरस्कार -बेतन-वृद्धि। या 
पदवों के रूप में प्रात होता हैं। कोई सरकारी कमंचारी कामन्स'-सभा 
का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता | ' : 

सिविल सर्विस--मभिन्न-भिन्न सरकारी विभागों कें लिए जिन 
स्थायी सरकारी कमचारियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे अधिक- 
तर सिविल सर्विस को प्रतियोगी परौक्षा पास होते हैं; जिस वष जितने 
कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उस वष उतने आदमी उन 
व्यक्तियों में से लेलिए जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दी हो, और 
क्रमानुसार अभधिक-से-अधिक नम्बर पाये हों | कुछ ऊँचे पदों पर उनसे 
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नीचे पद वालों को तरकी देकर नियुक्ति की जाती है । 

इन स्थायी कर्मचारियों के पदां का वेतन निश्चित रहता है ओर 
बह क्रमशः बढ़ता जाता है। ये उस समय तक अपने पद से जुदा नहीं 
किए जाते, जब्य तक वे नेकचलनी से अपना काय करते रहें । जब ये 
नौकरी से अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इन्हें पेन्शन मिलती है । 





0------+ 


छठा परिच्छेद 
र्‌ में हे 
पालिमेंट का संगठन 
“ब्रिटिश पालिमेंट सव पालिंमेंटों की माता है |”? 


प्राकृथन -- ब्रिटिश संयुक्तराज्य की सत्रसे बड़ी कानून बनानेवाली 
संस्था पार्लिमेंट है। अन्य देशों की आधुनिक व्यवस्थापक संस्थाश्रों में 
यह बहुत पुरानी है, और कई देशों ने इसके ही नमूने पर श्रपर्नी-अपनी 
व्यवस्थापक सभाओं की रचना को है। इसलिए इसे “पालिमेंटों की 
माता? कहा जाता है | यद्यपि साधारण बोलचाल में पालिमेंट से उसकी 
एक ही सभा ( कामन्स-सभा ) का अभिप्राय होता है, असल में उसकी 
दो सभाएँ हैं, १--कामन्स” ( जनसाधारण ) सभा या 'हाउस-आफ- 
कामन्स”ः और, 'लाड? सभा या 'हाउस-आ्राफ़-लाड्स! | इसके आधुनिक 
संडठन आदि के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे । पहले यह जान लेना 
चाहिए कि पलिमेंट की स्थाप्रना किस प्रकार हुई । 


पालिमेंट की प्रारम्भिक स्थिति --एँग्लो-सेक्सन-काल में 
अथात्‌ दसवीं सदी तक, इंगलैण्ड में बादशाह ही सब्र नियमों को 
बनाता या बनवाता था । हाँ, वह मुख्य-मुख्य नियमों में, तथा अ्साचा- 
रण करों के निधारित करने में, (विटन सभा? की सलाह ले लिया करता 
था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ग्यारहवीं सदी में 
राज्याधिकार नाम॑न बादशाहों के हाथ में चला गया | इन्होंने इंगलेंड 
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की भूमि, अपनी इच्छानुसार अपने साथियों या सैनिक सेवा करनेवालों 
में विभक्त कर दी। इनके समय में विटन सभा? का स्थान अ्रंट 
कौसिल” ने ले लिया। इस सभा के सदस्य जागीरदार, सरदार, 
प्रधान लाट पांदरो और लाट पादरो आदि बड़े-बड़े श्रादमों होते थे । 
बारहवीं सदी में कुछ बड़े-बड़े लोगों में यह भाव कैला कि कर निर्धारित 
करने का अधिकार उन्हें ही हना चाहिए, बादशाह को नहीं । 
पछ, उन्हंने आ्रवश्यक समझ लेने पर, जनसाधारण को भी अपने 
साथ मिला जिया, श्र.र सम्मिलित शाक्ति से बादशाह का विरोध 
करने लगे | अन्त में सन्‌ १२१५४ ई० में प्रजा ने जाड बादशाह पर 
विजय पायो और, उससे बलपूवंक 'मेगनाचारट्टा! नाम का महान अधि- 
कार पत्र पा लिया । 

दो सभाए “इस अधिकार-पत्र के अनुसार यह व्यवस्था को 
गई कि छोटे जमींदारों आदि को स्थानीय शासकों अर्थात्‌ 'शेरिफों! 
के पास भेजे हुए साधारण आज्ञापत्रों द्वारा बुलाया जाय, और बड़ें- 
बड़े जमीदार अलग-श्रलग आमंत्रण-पत्रों ( समन? ) द्वारा बुलाये 
जायेँ । घ रे-घारे छोटे जमींदारों का अपने क्षेत्र के निवासियों में से 
निर्वाचन होने लगा और सभा में इनके ब्रेठने का अलग प्रतरन्ध हो 
गया | इस प्रकार महासभा को, जो इस समय पालिमेंट कही जाने लगी 
थो, दो सभाएँ हो गर्दी, एक का नाम पड़ा 'कामन्स” (जनसाधारण) 
सभा, और दूसरी का नाम हुआ 'लाड' सभा । 

कामन्स सभा 

कामन्स सभा के सदस्य--सन्‌ श्ट८+४ में 'कामन्सः सभा 
के सदस्थों की संखया ५७० निर्धारित की गई थी। सन्‌ १६१८ 
के कानून से ग्र उब्रिटेन में प्रतिनिधिवव का आधार सत्तर हजार 
व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि किया गया । पीछे आयलैंड 
में तेतालीस हजार व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि रखना निश्चित 
हुआ । इस प्रकार 'कामन्स” सभा के सदस्यों की संख्या ७०७ हुई। 
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सन्‌ १६२२ में आयरिश फ्री स्टेट ( दक्षिण आयलेंड ) के लिए अलग 
पालिमेंट बन गयो । अब 'कामन्स? सभा में ६४० सदस्य होते हैं, जिनमें 
१३ सदस्य उत्तरो आयलेंड के सम्मिजित हैं| सन्‌ १६११ से निर्वाचन 
प्रति पांचव वर्ष होता है। यह समय पाशिमेंट को आज्ञा से बढ़ाया 
जा सकता है। मिसात के तेर पर सन्‌ १६३५ के बाद १६४० में 
चुनाव होना था, लेकिन महायुद्ध के कारण वह सालन्दर-साल टलता 
रहा; आखिर जुनाई १६४५ में हुआ । इस प्रकार १६१५ में चुनो हुई 
कामन्स सभा दस वर्ष तक बनी रहो। प्रधान मंत्री को सिफारिश से, 
ब्रादशाह नया चुनात्र पांच वर्ष से पहले भी करा सकता है | 
प्रध्येक सदस्य को भाषण-स्व॒तन्त्रता है, ग्रथांत्‌ उस पर सभा में दिए 
हुए भाषण के लिए राजद्रोह या मानहानि का अभियोग नहीं चल 
सकता । वह दीवानो मामले में गिरफ़ार नहीं किया जा सकता। सन्‌ 
१६१७ ई० से प्रत्येक सदस्य को ६०० पौंड प्रति वर्ष मिलते हैं । 
निर्वाचन होने के लिए अयोग्यताएँ--तनिम्नलिखित ध्यक्ति 
कामन्स सभा के सदस्यों के लिए निवांचक नहीं हो सकते ;-- 
१--नाजालिग, लाइ, विदेशों, दिवालिया और पागल | 
[विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा 
बन सकके हैं; उन शर्तों में मुख्य ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच 
वर्ष निवास करना है |] 
३४--किसी घोर श्रपराध या राजद्रोह के अपराधी, जब तक ये 
अपने अपराध का दश्ड न ध्रुगत लें, या उसके लिए क्षमा प्राप्त न 
करलें । 
३--औ निर्वाचन के समग्र किसी निर्वाचन सम्मन्धी अ्रपरयश्र के 
ख्रपराधी हों । 
(वि व्यक्ति श्रपरसपी ठहराए जाने के सम्रय से सतत वर्ष तक 
निर्वाचन के शअ्रधिकारी नहीं होते ] 
निर्वाचक कोन हो सकता हे ९-- ब्रिटिश संयुत्त राज्य में 
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निरवांचक-संघ तीन तरह के हैं--(१) साधारण, (२) व्यावसायिक और 
(३) विश्वविद्यालय के | कोई व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचक-संघा में 
मत नहीं दे सकता, और इन दो में से एक, साधारण निर्वाचक-संघ 
होना आवश्यक है | निर्वाचक-सूची प्रति वर्ष तैयार की जाती है । 
साधारण निरवांचक-संघ्र के मतदाताओं की सूची में वही व्यक्ति 
नाम लिखा सकता है, जिसमे निर्वाचक होने को अयोग्यता न हो, और 
जो उस व अपने निर्वाचन-्त्षेत्र की सीमा में, तीन महंने रहा हो । 
व्यावसायिक निवाचक-संघ में वहो ब्यक्ति मतदाता हो सकता है, जिसकी 
दस पौंड वार्षिक किराए वाली दुकान हो । ऐसे व्यक्ति की ञ््रीया पति 
भी मताधिकारी होता है। स्त्रियों को पुरुषो के समान ही मताधिकार 
ह | किसी विश्वविद्यालय के निर्वाचक-संघ में वही व्यक्ति मतदाता हो 
सकते हैं, जो उस विश्वविद्यालय के ग्र॑ जुएट हों, और जिनकी आय 
इक्कीस वर्ष या इससे अधिक हो । 
निर्वाचन-अंपराध और उसका नियन्त्रण--सन्‌ श्८८३ 
के कानून के अनुसार निम्नलिखित उपायों से, निर्वाचन सम्बन्धी अनु- 
चित व्यवहार रोका जाता है :-- 
१--रिश्वत देना, दावत देना, अ्रनुचित प्रभाव डालना और झूठे 
नाम से काम करना, अपराध माना गया है। 
२--निर्वांचन-काय के लिए होनेवाले खर्च की सीमा निर्धारित कर 
दी गई है । 
[आम तोर से, प्रति निरवांचक देहाती क्षेत्र में दो पेंस, और 
बाहरी क्षेत्र में एक पेंस से अधिक खच न होना चाहिए ।] 
३--पत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वाचन-व्यय का पूरा हिसाब, 
सरकार द्वारा नियुक्त कमंचारी को देना होता है। 
४--जो व्यक्ति किसी निर्वांचन-अपराध के अपराधी माने जाते हैं, 
उन्हें दरड दिया जाता है । 
इस कानून के होने पर भी इंगलेंड में निवांचन-अपराधों की संख्या 
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काफी अधिक रहती है | 
उम्मेदवारी के नियम--निमप्नलिखित व्यक्ति कामन्स-सभा के 
उम्मेदवार नहीं हो सकते;--- 
१--जो व्यक्ति निवाचक नहीं हो सकते | 
२--पादरी, चाहे वह रोमन केथलिक हों, या प्रींटस्टेन्ट | 
३--स्थायी सरकारों कमचारी, जज, पेन्शन पानेवाले व्यक्ति; और 
सरकारो कामों के ठेकेदार, शेरिफ! (स्थानीय अधिकारी) और 
निरवांचन-स्थान के निर्वाचन-अफसर, । 
उम्मेंदवार को अपना नाम दज कराने के लिए नामज़दगी का पत्र 
भर कर निर्वांचन-अफसर को देना होता है। इस पद पर कम-से-कम 
दस ऐसे आदमियों के हस्ताक्षर होने चाहिएँ, जो उस उम्मेदवार का 
समथन करते हां । इसके अलावा उम्मेदवार को १५२ पौंड ज़मानत 
के रूप में जमा करने होते हैं | अगर उसे अपने निबाचक-संघ्र के तमाम 
मतों में से आठवें हिस्से से कम मत मिले तो यह जमानत जप्त हो जाती 
है। आठवें हिस्से से अधिक मत मिलने की हालत में उम्मेदबार को 
जमानत की रकम वापिस मिल जाती है, चाहे वह उम्मेदवार चुनाव में 
हार ही जावे। 

“ सदस्यों और निवाचकों का सम्बन्ध--कामन्स-सभा का 
प्रत्येक संदस्य अपने निर्वाचक-संघर का प्रतिनिधि होता है । उसका कतेव्य 
है कि सभा म॑ अपने निर्वाचन-च्षेत्र के शासन के सम्बन्ध में आवश्यक 
प्रश्न करता रहे | उसे चाहिए कि पालिमेंट का अधिवेशन समामत होने 
पर वह अपने निवार्चन-क्षेत्र में जाकर निर्वाचकों को यह समभाए कि 
पॉर्टिमेंठ में क्यो हो रहा है, और उसमें उसने क्या भाग लिया है । 
उसका यह भी कतंव्य है छि उन विविध प्रश्नों के सम्बन्ध में जो पार्लिमेंट 
में पेश होते हैं, या पेश होनेवाले हों, वह अपने निवाचकों की राय 
जानने का यत्न करे | परन्तु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह 
उसी राय के अनुसार कामन्स-सभा में अपना मत देता रहे। हाँ, उसे 
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इंस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह कामन्स-सभा में जो 
कार्य करे, वह उसकी निर्वाचन के समग्र की प्रतिज्ञा के विरुद्ध न हो । 
परन्तु यदि वह ऐसा काम करे, तो उसे कई रोक नहीं सकता । शासन 
पद्धति सम्ब्रन्धो कोई नियम ऐसा नहीं है, जो उसे अक्त प्रतिज्ञा का 
पालन करने के लिए वाध्य करे । कभो-कभी तो सदस्य अपना पुराना 
दल था पार्टी छोड़ कर दूसरे नए दल में आ मिलते हैं। परन्तु जा 
विवेकशील होते हैं, ये अपने विचार-परिव्तन के सम्बन्ध में अपने 
निर्वाचकों को राय जानना आवश्यक समभते हैं । इसलिए वे नाममात्र 
के काम वाली कोई सरकारी नौकरी स्वीकार करके कामन्स-सभा में पहले 
अपना स्थान खाली कर देते हैं ओर फिर सरकारी नोकरी छोड़ देते 
हैं। पीछे जब्र उनके निर्वाचक-संघ से फिर निर्वाचन होता है, ती 
बे नए दल के सदस्य चनकर, कामन्स-सभा के लिए उम्मेदवार बन 
जाते हैं । 

[ निवांचित हो चुकने पर कोई, व्यक्ति श्रपने प्रतिनिधि-पद 
से इस्तीफा नहीं दे सकता; यदि वह कामन्स-सभा से पृथक होना 
चाहे तो उसके लिए कोई सरकारो नोकरी स्वीकार कर लेना 
आवश्यक है ।] 

'कॉमन्स'-सभा के पदाधिकारी--'कामन्सः-सभा के मुख्य 
पदाधिकारी निम्नलिखित होते हैं:--(१) 'स्पोकर! श्रथाँत्‌ अध्यक्ष । 
(२) कमेटियों का सभापति तथा “कामन्स”-सभा का उपसभापति, (३) 
क्ज़क | कामन्स-सभा का नया चुनाव हो जाने पर, प्रथम अधिवेशन 
में, सबसे पहले स्पीकर (अध्यक्ष) का चुनाव होता है। बादशाह इस 
चुनाव को स्वीकार कर लेता है। 'स्पीकरः सभा का नेता नहीं होता, 
उसका काम केवल सभा को सुचारू रूप से चलाना है। वह किसी 
प्रस्ताव पर केवल उस समय अपना मत देता है, जब उस प्रस्ताव पर 
दोनों पक्षु के मत बरात्रर हों । वह निश्चय करता है कि किसी प्रस्ताव 
पर भ्रहस बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं | वह ऐसे सदस्य का 
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भाषण बन्द कर सकता है, जो पुनरुक्ति करता है यानी अपनी एक बार 
कही हुई बात को दबारा कहता है, या बेमतलत्र की या अनावश्यक बात 
कहता है। यदि कोई सदस्य उसको श्राज्ञा का पालन न करें तो वह उसे 
समा से निकाल सकता है, या उसका कुछ समय तक सभा में आना 
बन्द कर सकता है | इन विषयों में उसका निर्णय अन्तिम माना जाता 
है, उसकी कहीं अ्रपील नहीं होती । उसका बहुत आदर किया जाता है । 
उसे रहने को सरकारी मकान तथा हर साल ५,००० पौंड वेतन मिलता 
है। अपने काम से अवकाश ग्रहण करने पर वह “लाड? बना दिया 
जाता है । 

कमेटियों का सभापति मन्त्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है । 
बह सब कमेटियों में अध्यक्ष का स्थान अहण करता है और 'कामन्स?- 
सभा में उप-सभापति होता है । 

क्लक स्थायी सरकारी कर्मचारी होता है, यह 'कामन्स?-सभा के 
चुनाव के साथ बदलता नहीं । इसका कतंव्य यह है कि सभा की कार- 
वाई की रिपोर्ट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे | 

'कामन्स'सभा की कमेटियॉ--इस सभा की सबसे महत्वपूर्ण 
कमेटो पूरी सभा की कमेटी? होती है, इसमें अध्यक्ष का आसन 
(स्पीकर? ग्रहण नहीं करता, कमेटियों का सभापति करता है। इस कमेटी 
में प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न पर एक-से-अधिक बार भी बोल सकता है | 
काय के अनुसार इस कमेटो के भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। उदाहरणवत्‌ 
जच्र यह कमेटो आगामी वर्ष के खचे के सम्बन्ध में विचार करती है इसे 
खच-कमेटी कहते हैं | जब यह आय प्राप्त करने के उपायों अ्रथांत्‌ करों 
का विचार करती है, तो इसे आय-साधन-कमेटी ( 'कमेटो-आरफ-वेज़ 
एन्ड मीन्ज़ ?) कहते हैं । 

कामन्स-सभा की अन्य कमेटियों में मुख्य ये हैं :--( १ ) सिलेक्ट 
कमेटी--यह आवश्यकतानुसार किसो कानूनी मसविदे पर विचार करने 
के लिए नियुक्त होती है। इसमें आम तोर से १५ सदस्थ होते हैं । 

५ 
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(२) स्थायी कमेटियॉँ--ये छः होती हैं | साधारणतया कानूनी मसविदे 
इन्हीं के पास भेजे जाते हैं। प्रत्येक कमेंटी में ६० से ८० तक सदस्य 
होते हैं । (३) नियुक्ति-कमेटी या कमेटी-श्राफ-सिलेक्शन--इस 
कमेटी को कामन्स-सभा अपने अधिवेशन के आरम्म में चुनती है। 
इसका काम सिलेक्ट-कमेटी तथा स्थायी कमेटियों के सदस्यों की नियुक्ति 
करना है। इसमें ११ सदस्य होते हैं। (४ ) व्यक्तिगत या प्राइवेट? 
मसविदों की कमेटो । (५ ) सार्वजनिक हिसात्र कमेंटो । ( ६ ) साव- 
जनिक दर्खात्तों की कमेटो । ओर ( ७ ) भोजनालय तथा जलपान 
की कमेटी । 

सिलेक्ट कमेटी को, और व्यक्तिगत मसविदां को कमेटी को उप- 
स्थित मसविदों के सम्बन्ध में गवाहों लेने का अधिकार है; अन्थ कमेटियों 
को यह अधिकार नहीं है | जन्न किसो महत्वपूर्ण मसविदे पर ऐसो सिलेक्ट 
कमेटी नियुक्त की जाती है, जिसमें 'कामन्स” सभा और 'लाड” सभा 
दोनों के सभासद होते हैं, तो उसे संयुक्त सिलेक्ट-कमेटी कहते हैं । 

काम्रन्स-सभा ओर मरत्रिवर्गं का सम्बन्ध - जैसा कि 
हम पहले कह आये हैं, मंत्रिवग सत्र शासन-का५ के लिए 'कामन्स?-सभा 
के प्रति उत्तरदायी होता है। सभा के सदस्यों का यह अधिकार है कि 
वे मन्त्रियों से विविध प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के कार्यो की आलो- 
चना कर सकते हैं, ओर प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। यदि किसी 
विभाग का काय असनन्‍्तोषप्रद हो तो वे उसका खच कम कर सकते हैं, 
या उसके मन्त्री का वेतन घटा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मन्त्रिवर्ग 
को इस्तीफा देना होता है । 

इतना होने पर भी इंगलेड में मंत्रिवगं की शक्ति दिन-पर-दिन 
बढती जारही है । यदि मंत्रिव्ग 'कामन्स?-सभा के ऐसे दल के सदस्यों का 
हो, जिसकी संख्या इस सभा में साढ़े तीन सो से अधिक हो तो प्रधान 
मंत्री कामन्‍्स-सभा की परवाह न करके, सत्र कायये अपनी इच्छानुसार 
कर सकता है; इसमें शर्ते यह है कि वह कामन्स-सभा में अपने दल के 
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सदस्यों की एकता बनाये रख सके, ओर उन्हें दूसरे दल में सम्मिलित 
होने से रोक सके । 

ध ९ 

लाड -सभा 


दूसरी सभा को आवश्यकता - कुछ सजनों का मत है कि 
देश में कानून-निर्माण-कार्य के लिए एक ही सभा (जनसाधारण सभा) 
का होना पर्यात है; क्योंकि यदि दूसरी सभा रहेगी तो दो में से एक 
बात होगी, यह दूसरी सभा या तो कामन्स-सभा से सहमत होगी, या 
उसका विरोध करेगी। पहली दशा में यह सभा अनावश्यक सात्रित 
होगी और दूसरी दशा में यह सभा काम में बाधा डालनेवाली होगी । 
इसलिए इस मत के अनुसार दूसरो सभा नहीं होनी चाहिए । 

इसके विपरीत, दूसरे राजनीतिज्ञों का मत है कि किसी देश में 
कानून बनाने की शक्ति एक हो सभा के हाथ में न रहने देना चाहिए। 
किसी नियम के अमल में आने से पहले उसके बारे में दूसरी सभा का 
निर्णय जान लेना चाहिए | इससे यह लाभ होगा कि जल्दबाज़ी न हो 
सकेगो, तथा पहलो सभा उतनी खुदमुखतार या स्वच्छुन्द न होगी, 
जितनी, दूसरी सभा न होने से हर समय अपनी विजय का विश्वास 
रखने की दशा में, उसका हो जाना सम्भव है। श्राजकल कितने ही 
देश इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हैं कि दूसरी सभा शासन-नीति की 
उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक शज्लला बनाये रखे ओर अ्रचानक 
कोई परिवर्तन न होने दे । 

श्गलंड का अनुभव--सतरहवी सदी के मध्य में इंगलेण्ड ने 
एक सभा से कामचलाने की पद्धति की परीक्षा की थी। जैसा दूसरी 
जगह कहा गया है, सन्‌ १६४६ ई० में बादशाह का पद हटा दिया 
गया था। उसी समय “लाड”सभा भी अनावश्यक टठहरायो गयी 
थी । इंगलेंण्ड ने ग्यारह वर्ष भिना बादशाह, और केवन्र एक ही व्यव- 
स्थापक सभा द्वारा, राजकार्य चलाया, परन्तु अन्त में यह अनुभव 
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संतोपजनक न रहा और उसे, बादशाह तथा लाड-सभा, दोनों की 
फिर स्थापना करनी पड़ी | 

यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ इस दूसरी सभा के सदस्य ऐसे 
सुयोग्य, अनुभवी, और सावजनिक हित चाहनेवाले होते हैं, जेसे व 
होने चाहिएँ । अधिकांश लाड बड़े जमींदार या धनी व्वापारो श्रादि 
होने के कारण आलसी, ऐश्वर्य-प्रेमो अर अनुदार हैं; वे सुधारों का 
विरोध करना ओर जैसे-बने अपने निजा तथा पारिवारिक ( या सामा- 
जिक ) अधिकारों की रक्षा करना हो अपना कर्ठेव्य समभते हैं। परन्तु 
कामन्स-सभा के सदस्यों का भी तो आचार-व्यवहार इतना उन्नत नहीं 
है, जितना कि वह उस दशा में होना चाहिए जब कि एक सभा 
द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था यशथ्रेष्ट उपयोगी हो । इसलिए 
यहाँ (लाड”-सभा चली आ रही है, और कुछ सीमा तक उपयोगी भी 
समभी जाती है । क्‍ 

लाड'-सभा का संगठन--लार्ड-सभा के सदस्थ नीचे लिखे 
हुए, लगभग ७४० लाड हैं--शाही खानदान के ३, बादशाह द्वारा 
बनाये हुए खानदानी या पुश्तैनी अधिकार वाले ६६७ आकंविशप 
(प्रधान लाटपादरी ) २, विशप २४, आयलैंड के जन्म भर के लिए 
निर्वाचित र८, स्काटलंड के, पार्लिमेंट की अवधि तक के लिए निर्वा- 
चित १६। सन्‌ १६९२२ में आयरिश फ्री स्टेट ( दक्षिण आयलेंड ) 
ब्रिटिश संयुक्तराज्य से अलग हो गया; वहाँ के ला्ड जन्म भर के 
लिए लाडे थे, ज्यों-ज्यों वे मरते गये, उनके स्थान खाली होते गये । 
इसके विरुद्ध, ब्रिटिश संयुक्तराज्य में समय-समय पर नये लाड बनते 
रहे हैं | कुल मिनाकर लार्डों को संखा बढ़ती ही जाती है। यह संख्या 
पहले से बहुत अधिक है | डेढ़ सौ वर्ष पहले सिर्फ दो सो लाड थे, अत्र 
वे सात सो से अधिक हैं । 

यह स्पष्ट है कि इस सभा में विशेष अधिकार उन्हीं लोगों को होता 
ह जो वंशागत होते हैं, निवाचित नहीं होते। ये प्रायः स्वभाव से ही 
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परिवतन-विरोधी होते हैं । 

नये 'लाइ? केवल बादशाह ही बना सकता है। इस पद को कोई 
छोड़ नहीं सकता । निम्नलिखित व्यक्ति लाड सभा के सदस्य नहीं हो 
सकते--(१) म्त्रियाँ, (२) नाबालिग, (३) विदेशी, (४) दिवालिए और 
(५) राजद्रोह या किसो घोर अपराध के अपराधों । 

सदस्यों के विशेषाधिका र--इस सभा के सदस्यों के विशेषा- 
धिकार निश्नलिखित हैं:---( क ) लाड-सभा में भाषण-स्वतन्त्रता, (ख) 
पालिमंट का अधि शन आरम्म होने से चालीस दिन पहले से लेकर 
अधिवेशन समात्र होने के चालोस दिन बाद तक, किसी दोवानी 
मामले में गिरफ्तार न हो सकना, (ग ) सावजनिक विपय की बात 
करने के लिए बादशाह से मिलना, और, ( घर ) राजठ्रोह या अन्य 
घोर अपराध लगाया जाय तो उसको लाइ-सभा द्वारा हो जाँच होना । 

शासन सम्बंधी अधिका र-.ला्ड?-सभा को धन संबंधी कानूनी 
मसविदों पर कोई अधिकार न होने के कारण उसे मन्त्रिमएरडल पर 
नियंत्रण करने का भी अधिकार नहीं है | मंत्रिमंडल अपने शासन-कार्य 
के लिए कामन्स-सभा के प्रति उत्तरदायी है, 'लाड'-सभा के प्रति नहीं । 
यद्यपि 'लाड-सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी शासन-कार्य के सम्बन्ध 
में प्रश्न पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं होता | यदि 
मन्त्रिमंडल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में 'लाड”-सभा में हार जाय तो 
उसे इस्तीफ़ा देने की आवश्यकता नहीं होती । हाँ, लाड-सभा का 
शासन-काय में गोण रूप से काफ़ी प्रभाव रहता है। उसके कई 
सदस्य मन्त्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ओर उनका इस पर प्रभाव पड़ता 
ही रहता है । 

लाड-सभा का सुधार--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
'ल्ाड'-सभा के अधिकांश सदस्य वंशागत होते हैं। इसलिए इस सभा 
को देश की किसी श्रेणी के लोगों की प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता । 
सन्‌ १६११ ई० के कानून में यह निश्चय किया गया था कि इस सभा 
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के सदस्थ प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्तों पर चुने जाया करे, परन्तु अभी तक 
इस सम्बन्ध म॑ कोई ऐसी योजना तेयार नहीं हो पाई, जो सब दलों को 
मान्य हो | समस्या बहुत जटिल है | यदि इस सभा के सदस्य निवाचित 
रखे जायें तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उनका निर्वाचन करने के 
लिए किस योग्यता वालों को मताधिकार दिया जाना चाहिए | जन्न 
लाड-सभा निर्वाचित सदस्यों को सभा होगी, तो वह घन सम्बन्धी कानूनी 
मसविदों पर अधिकार रखना तथा मन्त्रियां का नियन्त्रण करना भी 
चाहेगी | कामन्स-सभा इसे ये अधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों 
सभाओ्रों के काय में बड़ी उल्लकन पड़ जायगी | इन कठिनाइयों के 
कारण लाड-सभा के सड़ुठन का सुधार करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं हो पाता । 


सातवाँ परिच्छेद 
पालिमेंट की कार्य-पद्धति 


यद्यपि राजनेतिक सिद्धान्त गढ़ने में ब्रिटिश लोग अन्य देश- 
वार्तियों से पीछे नहीं कहे जा सकते, पर ब्रिटिश विधान श्रोर 
शासन-व्यवस्था में परिवतन धीरे-धीरे होते हैं । 
- अनेस्ट एटकिंसन 
पालिमेंट के संगठन का वणन कर चुकने पर अब हम इसकी कार्य- 
पद्धति बतलाते हैं। पहले 'कामन्स”-सभा की बात लें । 
'कामन्स!ः-सभा के सदस्यों का 'कीरम!--“कामन्स?-सभा 
का काम करने के लिए, सदस्यों की कम-से-कम संख्या चालीस ठहराई 
गई है, अर्थात्‌ चालीस सदस्यों का 'कोरम! होता है। कभी-कभी 
उपस्थिति चालीस से कम होती है। जब्च कभी कोई सदस्य “स्पीकर! 
(अध्यक्ष) का ध्यान इस कमी की ओर दिलाता है तो दो मिनट तक 
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सारे भवन में एक-साथ त्रिजली की घण्टी बजती है, ओर ऐसे सदस्य जो 
इधर-उधर कमरों में बंठे होते हैं, सभा-भवन में आ जाते हैं । 

सत मिनने की शैज्ञो “जत्र किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष 
में सदस्यों की संदया गिननो होती है तो निम्नलिखित शली से काम 
किया जाता है | 'स्पीकर! प्रस्ताव को प्रश्न के रूप में रखता है और 
कहता है कि जो सदस्य इसके पत्त में हों, वे हां! कहें, श्रोर जो इसके 
विपक्ष में हां, वे “नहीं? कहें | सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार हां! या 
“नहीं?, कहते हैं। 'सीकर” इन मतों को सुनकर कहता है कि मेरे विचार 
से बहुमत हां! के पक्ष में हैं, (या “नहीं? के पक्ष में है )। यदि 
कोई सदस्य इसका विरोध करता है तो पक्ष और विपक्ष के मत गिने 
जाते हैं । 

मत गिनने के लिए सारे भवन में दो मिनट घएटी ब्जती है ओर 
जो सदस्य इधर-उघर कमरों में ब्रठे होते हैं, वे सभा-भवन में आकर 
उपस्थित हो जाते हैं | इस पर 'स्पीकर” प्रस्ताव को फिर प्रश्न के रूप 
में रखता है; जो सदस्य उसके पक्ष में होते हैं, वे हां! कहते हैं ओर 
जो विपक्ष में होते हैं, वे 'नहीं! कहते हैं। तत्र अध्यक्ष फिर कहता है 
कि मेरे विचार से बहुमत (हां के पक्ष में है (या "नहीं? के पक्ष में है) । 
यदि कोई सदस्य इसका विरोध करे तो स्पीकर” कहता है कि जो (हाँ! 
के पक्त में हों; वे दाहिने कमरे में जाये, और जो “नहीं? के पक्ष में हों, 
वे बायें कमरे में जायें | प्रत्येक कमरे के दरवाजे पर दो-दो गिननेवाले 
रहते हैं | इनमें से एक सरकारी पक्ष का होता है और दूसरा विरोधो 
दल का । जन्र सदस्य इन कमरों में जाते हैं तो उनके नाम क्लक द्वारा 
लिख लिए जाते हैं | अन्त में गिननेवाले व्यक्ति स्पीकर? को पक्ष और 
विपक्ष के सदस्यों की संख्या बतलाते हैं, ओर वह इसके अनुसार प्रस्ताव 
के, अहुमत से स्वीकृत या अस्वीकृत होने के सम्बन्ध में, अन्तिम 
निणथ देता है। 

सभा के अधिवेशन; बादशाह का भाषण्‌--कामन्स-सभा 
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के नए निर्वाचन के बाद स्पीकर! का चुनाव हो जाने पर पहिला काय 
यह होता है कि प्रत्येक सदस्य राजभक्ति की शपथ ले। हर साल 
'कामन्स'-सभा का पहला अधिवेशन फरवरी के आरभ्म में होने लगता 
है | वादशाह 'लाड”-सभा के भवन में अपना भापण देता है, इसे 
सुनने के लिए 'कामन्स'-सभा के सदस्य वहाँ बुलाए जाते हैं | यह माषण 
बहुत महत्व का होता है, इसके द्वारा मंत्रिमएणडल पालिमेंट को अपनी 
शासन सम्बन्धी नीति की सचना देता है, ओर यह बतलाता है कि 
उसका, उस वष में, क्या-क्या महत्वपूण कार्य करने का विचार हे | 

पीछे बादशाह का यह भाषण “कामन्स”-सभा में स्पीकर द्वारा पढ़ा 
जाता है | कोई मंत्री यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि बादशाह को 
उसके भाषण के लिए धन्यवाद दिया जाय | विरोधी दल के सदस्य इस 
प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करते हैं, जिसमें वे यह बतलाते हैं कि 
कोन-कोनसा आवश्यक कार्य ऐसा है, जिसे सरकार नहीं कर रहो है, 
आर काौन-कोनसा काय वह ऐसा कर रहो है, जो अनावश्यक है। इन 
संशोधनों पर विचार करने में दो-तीन-सप्ताह लग जाते हैं | यदि विरोधी 
दल का कोई संशोधन बहुमत से स्वीकार हो जाय तो इसका आशय 
यह होता है कि कामन्स-सभा मंत्रिमंडल की शासन-नीति से सहमत नहीं 
है। इस दशा में मंत्रिमंडल को इस्तीफ़ा देना होता है | 

सभा की वठक-.कामन्स-सभा की बैठक सोमवार मंगल, बंध 
ओर बृहस्पत को साधारण तोर पर पोने तीन बजे से साढे ग्यारह बजे 
रात तक होती है; यदि कोई बहुत हो आवश्यक काय हो तो इसके बाद 
भो जारी रहती है | बेठक सवा आठ बजे से सादे आठ बजे तक जल- 
पान के लिए स्थगित होती है। इस »कार इन दिनों में दो-दो बेठकें 
होती हैं | शुक्र के दिन बेठक साढ़े पांच बजे तक ही रहती है । शनिवार 
आर इतवार को बठक नहीं होती | 

सभा का काय; प्रश्त आर प्रस्ताव---_सभा का काये शुरू 
होने से पहले, हर रोज प्राथना होती है। पीछे स्पीकर अपना स्थान 
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गअहण करता है, और जनता की दर्खास्तें पेश की जाती हैं। यह काय 
तीन बजे तक पूरा हो जाता है और तत्र प्रश्न पूछने का कार्य आरम्भ 
होता है । इस काय के लिए चालोस मिनट का समय निर्धारित है। 
जिन प्रश्नों का उत्तर पौने चार बजे तक नहीं दिया जाता, वे रिपोट में 
अन्य कारवाई के साथ प्रकाशित किए जाते हैं। सदस्यों को प्रश्न पूछने 
की सूचना पहले से देनो होती है। प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न के सम्बन्ध 
में ऐसा प्रश्न पूछु सकता है, जिससे पहले प्रश्न के उत्तर पर कुछ ओर 
प्रकाश पड़े | इसे पूरक (सप्लिमेंटरी?) प्रश्न कहते हैं। यदि किसी प्रश्न 
का उत्तर संतोषप्रद न हो ओर वह विषय जनता के लिए तत्काल 
अवश्यक हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस पर 
विचार करने के लिए सभा का काय स्थगित कर दिया जाय | यदि यह 
प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उत्त विषय पर उसी दिन सादे 
आठ बजे बहस शुरू हो जाती है। श्राम तोर पर चार बजे बाद प्रस्तावों 
झोर मसविदों पर विचार होता है। साल भर में “कामन्स?-सभा प्रायः 
सो दिन काम करती है, अर्थात्‌ उसकी लगभग दो सो बठकें होती हैं । 
इनमें से ग्रधिकतर बैठकों में वह काम होता है, जो मंत्रिमंडल द्वारा 
उपस्थित किया जाता है | प्रायः तीस बेठके हो ऐसी होतो हैं, जिनमें 
गेर-सरकारी सदस्य अपने प्रस्ताव या कानूनी मसविदे उपस्थित कर 
सकते हैं । 

गेंर-सरकारी सदस्यों द्वारा बहुत-से प्रस्तावों और कानूनी मसविदों 
की सूचना आतो है, परन्तु समय की कमी के कारण उन सब पर विचार 
नहीं हो सकता । इसलिए किन प्रस्तावों या कानूनी मसविदों पर विचार 
होना चाहिए तथा किस क्रम से विचार होना चाहिए, इसका निश्चय 
चिद्नी डालकर अर्थात्‌ बेलट? द्वारा किया जाता है | 

कानन केसे बनते हैं ?; सावजनिक काननी मसविदे-. 
कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैं:-- १) सावजनिक ( धन 
सम्बन्धी छोड़कर ), घन सम्बन्धी, ओर ( ३ ) स्थानीय तथा व्यक्तिगत 
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कानुनी मसविदे । 

सावजनिक कानुनी मसविदा, कोई भी सदस्य पेश कर सकता है; 
यदि मन्त्रिमएर्डल का कोई सदस्य पेश करना चाहे तो उसके लिए 
दिन का निश्चय आसानी से हो जाता है। दूसरे सदस्य को उसका 
अवसर तभी मिलेगा, जब चिट्ठी डालकर अ्रथांत्‌ बेलट” द्वारा उसका 
निश्चय हो जाय । प्रत्येक सदस्य को, कानूनी मसविदा उपस्थित करने 
की सूचना कुछ समय पहले देनी होतो है, सूचना के साथ ही कानूनी 
मसविदा भी भेजना होता है | 

नियत किए हुए दिन, सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि उसे 
उसका मसविदा पेश करने की इजाजत दी जाय। इस प्रस्ताव पर 
बहस नहीं होती; कभी-कभी तो केवल मसविदे का शीषक ही पढ़ दिया 
जाता है, और इजाजत मिल जाती है । इसे मसविदे का “प्रथम वाचन! 
( फरटे रीडिंग ) कहते हैं । 

यह काय समाप्त होने पर उसके द्वितीय वाचन? (सेकिण्ड' रीडिंग) 
के लिए तारीख निश्चय कर दी जातो है। उस निश्चित दिन सदस्य 
यह प्रस्ताव करता है कि ससविदा दूसरी बार पढ़ा जाय | इस समय 
मसविदे के सिद्धान्त पर बहस होती है, परन्तु कोई संशोधन पेश नहीं 
किया जा सकता । यदि प्रस्ताव उस समय स्वीकार न हुआ तो कुछ 
दिन बाद फिर वह प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य यह चाहते हैं 
कि मसविदे पर विचार ही न किया जाय, वह यह प्रस्ताव करते हैं कि 
यह मसविदा छः महीने बाद दूसरी बार पढ़ा जाय । यदि यह प्रस्ताव 
स्वीकार हो जाय, तो उस समय इस मसविदे सम्बन्धी सब काम बन्द 
कर दिया जाता है । 

द्वितीय वाचन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर मसविदा साधारण 
तौर पर स्थायी कमेटी के पास, विचार करने के लिए भेजा जाता है। 
'कामन्स! सभा यदि चाहे तो उसे “पूरी सभा की कमेटी” के पास भेज 
सकती है। यदि मसविदा बहुत महत्वपूर्ण हो तो स्थायी कमेटी या 
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“पूरी सभा की कमेटी? के पास भेजे जाने से पहले 'सिलेक्ट कमेटी के 
पास भेजा जाता है| यह कमेटी उसकी प्रत्येक धारा पर, उसके सम्बन्ध 
में गवाही देने वालों के वक्तव्य पर विचार करके, अपनो रिपोर्ट देती 
है । स्थायी कमेटो या (पूरी सभा की कमेटो? में मसविदे की प्रत्येक 
धारा पर विचार होता है, और संशोधन उपस्थित होने पर स्वीकृत 
या अस्वीकृत किए जाते हैं। मतविदे के इस कार्य को कमेटी-मंजिल 
(कमेटो-स्टेज) कहते हैं । इसके तय हो जाने पर, मस्तविदा 'कामन्स' 
सभा में फिर पेश किया जाता है, और वहाँ फिर प्रत्येक धारा तथा 
उसके संशोधन पर विचार किया जाता है। इसे रिपोर्-मंजिल (रिपोर्ट- 
स्टेज) कहते हैं । 

सत्र धाराओं पर विचार हो चुकने के बाद यह प्रस्ताव किया 
जाता है कि यह संशोधित मसविदा स्वीकार किया जाय | इसे मसविदे 
का तीसरा वाचन? ( थड रीडिंग ) कहा जाता है। इस समय कोई 
संशोधन उपस्थित नहीं किया जाता । प्रस्ताव स्वीकार होने पर 'कामन्स! 
सभा सम्बन्धी सत्र मंजिलें पूरी हो जाती हैं, और मसविदा 'लाड'-सभा 
में भेजा जाता है । 

[लाड्ं-सभा का कार्य ४॥ बजे आरम्भ होता है, श्रौर ८ बजे 
समाप्त हो जाता है। इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की कम-से- 
कम संख्या तीन रखी गई है। परन्तु किसी कानूनी मसविदे पर विचार 
करने के लिए तीस सदस्यों की उपस्थिति श्रावश्यक होती है ।] 

लाडं-सभा में भी ऊपर बताए हुए तरीके से ही मशविदे का प्रथम 
बाचन, द्वितोवष वाचन, कमेटी-मंजिल, रिपोर्ट-मंजिल, और तीसरा 
बाचन होता है। यदि मसविदा लाड-सभा में ठीक उसो रूप में स्वीकार 
हो जाय, जिस रूप में वह कामन्स सभा में स्वीकार हुआ है, तो वह 
ब्रादशाह की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, श्रोर उसकी स्वीकृति 
मिलने पर वह कानून का रूप धारण करता है। 

यदि “लाड'-सभा ने कानून के मसविदे में कुछ संशोधन किए तो 


४४ राष्ट्रमंडल-शासन 


उन संशोधनों पर विचार करने के लिए वह मसविदा कामन्स सभा में 
लोटाया जाता है; यदि कामन्स सभा उन संशोधनों को स्वीकार कर ले 
तो मसविदा बादशाह की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है | 

यदि कामन्स-सभा लाड-सभा के संशोधनों को अस्वीकार करदे 
और लाड-सभा उनके लिए आग्रह करे, तो उस अधिवेशन (सेशन) में 
उस मसविदे सम्बन्धी कारवाई बन्द कर दी जाती है, ओर दूसरे अधि- 
बेशन में वह मसबिदा कामन्स सभा में उसी रूप में पेश किया जाता है, 
ओर वहाँ ऊपर बताई हुईं सत्र मंजिलें तय करके लाड-सभा में पहुँचता 
है। यदि लाड्ड-सभा ने फिर वेसे हो संशोधन पेश किए तो उस अधि- 
वेशन में भी उस मसविदे की आ्रागे की कारवाई बन्द कर दी जाती है, 
और तीसरे अधिवेशन में मसबिदा फिर कामन्स सभा में उपस्थित किया 
जाता है, और वहाँ सब्र मंजिल तव करके फिर लाड-सभा में पहुँचता 
है| इस बार चाहे लाड सभा उसमें संशोधन उपस्थित भी करे, बाद- 
शाह की स्वीकृति के लिए वह उसी रूप में भेजा जाता है, जिस रूप में 
कामन्स सभा ने उसे तीसरी बार स्वीकार किया था; इसमें शत यह है 
कि इस बीच में एक व का समय बीत गया हो । बादशाह के मंजूर कर 
लेनेपर मसविदे को कानन का रूप मिल जाता है । 

इससे यह स्पष्ट है कि लाड्ड-सभा धन सम्बन्धी छोड़कर अन्य 
साधंजनिक काननी मसविदों को अ्धिक-से-अधिक एक वर्ष तक कानन 
बनने से रोक सकती है | कामनद सभा को लाडे सभा का विरोध होते 
हुए भी, कानन बनाने का अधिकार सन्‌ १६११ ई० के कानन से 
मिज्ञा था। सन्‌ १६४७ तक लाड सभा इन मसविदों को दो वषं तक 
कानन बनने से रोक सकती थी। पीछे दो वष्च की जगह एक वष की 
ग्रवधि निधारित करके लाड-सभा की सत्ता घटा दी गई । 

धन सम्बन्धी काननी मसविदे; (क) खच सम्बन्धी-- 
धन सम्बन्धी काननी मसविदे दो प्रकार के होते हैं--(क) खच सम्बन्धी 
मसविदे [ 'कन्सोलिडेटेड फंडस जिल? ] और (ख) कर सम्बन्धी मसविदे 
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[ फाइनेन्स ब्रिल ]। पहले हम खच सम्बन्धी मसविदों पर विचार 
करते हैं । 

हर साल माच महीने के शुरू में खच सम्बन्धी पूरी सभा की 
कमेटी में, खर्च की मदों के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है: ये 
प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। कोई भी सदस्य किसी मद में ख्च 
की रकम कम करने का संशोधन पेश कर सकता है। जब्र खच सम्बन्धी 
प्रस्ताव स्त्रीकार हो जाते हैं तो आय-साधन कमेटी? में यह प्रस्ताव किया 
जाता है कि खच-कमेटी ने जो खच मंजूर किया है, उसकी रकम 
सरकारी कोष से दी जाय । इन प्रस्तावों को कानून का रूप देने के 
लिए 'कामन्स! सभा में खच सम्बन्धी काननी मसविदा उपस्थित किया 
जाता है, और वह दूसरे सावजनिक कानुनी मसविदों के समान, 
विविध मंजिलें तय करके लाड-सभा में पहुँचता है। इस साभा में भी 
बह सत्र मंजिलें तय करता है; ओर, लाड-सभा द्वारा संशोधित किए 
जाने पर भी, बादशाह के पास स्वीकृति के लिए वह उसी रूप में जाता 
है, जिसमें वह कामन्स-सभा द्वारा स्वीकार हुआ है 

(ख ) कर सम्बन्धी काननी मसबविदे--अ्रप्रेल महीने के 
शुरू में, आय-साधन कमेटी? में, श्रथ-मन्त्री सरकारी आयन्‍व्यय का 
अनुमान-पत्र उपस्थित करता है और करों की दर घटाने-बढ़ाने के या 
नये कर लगाने के प्रस्ताव करता है। कोई भी सदस्य कर को दर घटाने 
के संशोधन पंदा कर सकता है। प्रस्तावों और संशोधनों पर क्रमशः 
विचार होता है, और जो प्रस्ताव स्वकार किये जाते हैं, उन्हें कानून का 
रूप देने के लिये कर सम्बन्धी कानूनौ मसविदा उपस्थित किया जाता है, 
आर वह अन्य सावजनिक मसविदों के समान विविध मंजिलें तय करके 
लाड-सभा में पहुँचता है ओर इस सभा में भी वह सब मंजिलें तय करता 
है । लाड-सभा द्वारा संशोधित किए जाने पर भी, वह बादशाह के पास 
स्वीकृति के लिए उसी रूप में भेजा जाता है, जिसमें वह कामन्स-समा 
द्वारा स्वीकार होता है | 
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इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'लाड”-सभा धन सम्बन्धी कानूनी मस- 
विदों में कोई परिवतन नहीं कर सकती; चाहे वह मसविदे ख़च सम्बन्धी 
हों या कर सम्बन्धी । परिवर्तन करने का श्रधिकार लाडं-सभा में सन्‌ 
१६११ ई० के कानून से ले लिया गया है । 


स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसविदे--.स्थानीय या 
व्यक्तिगत कानूनी मसविदा उसे कहते हैं, जिसका सम्बन्ध सब-साधारण 
से न होकर खास स्थान से हो, और जिसके द्वारा किसी कम्पनी आदि 
को विशेष अधिकार दिए जायें। जो सदस्य इस प्रकार का कानूनी 
मसविदा उपस्थित करना चाहता है, उसे एक दर्खास्त देनी होती है। 
इस दर्खास्त की जाँच खास अ्रफसरों द्वारा की जाती है। यदि दर्खास्त 
नियमों के अनुसार ठीक समझी जाय तो कामन्स-सभा में उसका प्रथम 
वाचन द्ोता है, तब्र मसविदे की शेली की जाँच होती है ओर द्वितीय 
वाचन किया जाता है। फिर मसविदा स्थानीय मसविदों की कमेटी के 
पास भेजा जाता है ओर उसकी प्रत्येक धारा पर विचार होता है। यह 
कमेटी गवाहों के बयान पर विचार करती है। पश्चात्‌ इस कमेटी की 
रिपोर्ट पर, कामन्स-सभा विचार करती है। इसके बाद मसविदे का 
तीसरा वाचन होकर वह “लाड'-सभा में भेजा जाता है और वहाँ सत्र 
मंजिलें तय कर चुकने पर वह बादशाह की स्वीकृति के लिए भेजा जाता 
है | परन्तु यदि ला्ड-सभा ने इसमें कोई ऐसा संशोधन उपस्थित कर 
दिया हो, जो कामन्स-सभा को स्वीकार न हो, तो मशविदे पर आगे 
कोई कारवाई नहीं की जाती | 


इस तरह के कानून बनाने में बहुत रुपया खर्च होता है | पहले तो 
दर्खास्त के साथ ही कुछ फीस देनी होतो है, फिर मसविदा बनानेवाले 
को तथा उसे कामन्स-सभा में पेश करनेवाले को भी काफी फ़ीस दी 
जाती है। कमेटी के सामने गवाही दिलाने में भी कुछ रुपया खच हो 
जाता है। इसलिए ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित किये जाते हैं । 
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इस परिच्छेद को समाप्त करने से पहले कमीशन और कमेटियों का 
भी उल्लेख कर देना आवश्यक है | 

कमीशन और कमेटियाँ--किसी विषय का यसशरेष्ट कानून 
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उससमय की परिस्थिति का ठोक शान 
प्राप्त करके उसका मसविदा बनाया जाय | इसलिए सामयिक समस्याश्रों 
पर विचार करने के लिए समय-समय पर शाही कमीशन नियत किया 
जाता है, जिनके सदस्य सरकार ( मंत्रिमंडल ) द्वारा नियुक्त होते हैं। 
इसे उस विषय के सम्बन्ध में योग्य पुरुषों के बयान या गवाही लेने का 
अधिकार होता है। कमीशन की जाँच का हाल एक रिपोर्ट में दज 
किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सब सदस्य एकमत नहीं 
होते, उनमें से कुछ अपना मत अलग देते हैं, या कुल सदस्यों की दो 
रिपोर्ट हो जाती हैं, एक अल्पमत-रिपोर्ट, दूसरी बहुमत-रिपोर्ट ! कमीशन 
की रिपोर्ट (या रिपोर्टों ) में ऐसी सिफारिशें भी होती हैं कि श्रमुक 
बिषय का कानून बनना चाहिए। इस प्रकार कानून बनानेवालों को, 
शासकों को, तथा शासन-पद्धति अ्रध्ययन करनेवाले विद्याथियों को, 
बहुत उपयोगी सामग्री मिल जाती है । 

आवश्यकता होने पर किसी राजनेतिक विषय सम्बन्धी कुछ ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए पालिमेंट कुछ सजनों की कमेटी भी नियत कर सकती 
है। भिन्न-भिन्न सरकारी विभाग भो कभी-कभी कोई कमीशन नियत 
कर सकते हैं | आधुनिक काल के बहुत से स्थायी सरकारी विभाग समय- 
समय पर नियुक्त किये हुए जाँच-कमोशनों की रिपोर्टों के आधार पर 
कायम हुए हैं। 
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“जब एक बार स्वार्धानता का संग्राम छिड़ जाता हे तो पीढ़ियों 
तक रक्ततात-पूवक चलता हे | चाहे अनेक बार घबराहट हो, अन्त 
में विजय अवश्य ही होती हे |” -- लाड बाइरन 

पहले यह बताया जा चुका है, ब्रिटिश संयुक्तराज्य में, आरम्भ में 
शासन-अधिकार बचहुत-कुछ बादशाह को था, प्रजा को बहुत कम अधि- 
कार था | अ्रत्र स्थिति इसके त्रिलकुल विपरीत है; व्यावहारिक रूप से 
बादशाह के अधिकार बहुत कम है, प्रजा-प्रतिनिधि ही सारे शासन-काय 
का संचालन और नियंत्रण करते हैं । यह परिवतन किस प्रकार हुआ, 
क्या-क्या मज्जिलें तय की गई', उपस्थित कठिनाइयाँ किस तरह हल हुईं, 
इन बातों का विचार इस परिच्छेद में करना है। 

महान अधिकार-पत्र--छठे परिच्छेद मे यह बताया जा चुका 
है कि किस प्रकार प्रजा ने कुछ विशेष अधिकार पहले पहल '"मेंगना 
चार्टा? ( महान अधिकार पत्र ) द्वारा, सन्‌ १२१५४ ई० में, प्राप्त किये 
थे । इसकी कुछ धारायें इस प्रकार थीं:--- 

१---कामन्स सभा की अनुमति जिना कोई कर नहीं लगाया 
जायगा । 

२--ैर-कानूनी ढंग से किसी की जान माल या वे यक्तिक स्वतन्त्रता 
नहीं छीनी जायगी, किसी को कानून की रक्षा से वश्चित नहीं किया 
जायगा । सब के साथ नियमों के अनुतार, जूरो द्वारा समान न्याय किया 
जायगा । 

इस अधिकार-पत्र में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें थीं। परन्तु 
सत्र का मूल यह था कि (क) बादशाह अपने कार्यों मैं प्रजा की सलाह 
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अवश्य ही लिया करे, तथा देश का राजप्रत्रन्धथ जनता की इच्छा के 
अनुसार हुआ करे; आ्र।र (ख) प्रजा पर एक आदमो (बादशाह) को 
हकूमत न होकर, कानून का शासन हो। इन दो सिद्धान्तों के आधार 
पर पंछे नागरिक अ्रघिकारों सम्बन्धी बहुत से कानून बने हैं | इसलिए 
पमेगना चाटा! को ब्रिटिश नागरिकों के भावी अधिकारों को आधार- 
शिला कहा जा सकता है । 

पालिमेंट ओर बादशाह के अधिकार--तेरहवीं, चौदहवीं 
आर पन्द्रहवीं सदी में पालिमेंट ने कई प्रकार के राजनैतिक अधिका' 
प्राप्त किए । इसने एडवर्ड-दूसरे, रिचड-दूसरे ( तथा पीछे रिचड-तीसरें 
ओर चाल्स-पहले ) से उनके मनमाने कामों के लिए जवात्र तलब 
किया । इसका परिणाम यह हुआ कि इंगलेंड का शासन, धीरे-धीरे वेध 
राजतन्त्र हो गया । 

सोलहवीं सदी के मध्य तक लोगों को जैसे-तैसे युद्धों से छुटकारा 
पाने की चिन्ता थी । उन्हें शान्ति की, तथा अपना जीवन-निवांह करने 
के उपायों को, खोज थी। इन्हें प्राप्त कर, वे सोलहवीं सदी के पिछले' 
हिस्से में राजन तिक अधिकारों को प्राप्त करने की ओर ध्यान देने लगे । 
स्यू डर वंश के शासकों ने, अ।र विशेषतया महारानी एलिजबेथ ने, 
बुद्धिमानी से राज्य करके प्रजा के सुख का' सामान इकट्ठा किया, और 
शत्र-देशों को हराया | इसलिए लोगों का इनसे विशेष विरोध न हुआ । 
परन्तु शिक्षा ओर व्यापार बढने पर लोगों में व्वतन्त्रता के भावों का 
उदय हुआ; और सतरहवीं सदी में स्टुअट बंश के स्वेच्छाचारी बादशाहों 
से पार्लिमेंट का खूब्र संघ हुआ | 

बादशाहों ने व्यापार पर कर लगाए और जबरदस्ती. ऋण भी 
लिया परन्तु काम चलता न देख, इन्होंने बारबार पालिमेंट की शरण 
ली । जन्न पालिमेंट ने इनकी इच्छानुसार धन देना या कर लगाना 
स्वीकार न किया तो इन्होंने उसे भंग कर दिया। इस प्रकार धन की 


समस्या बरात्रर बनी रही। चाल्स-पहले ने तीसरी बार सन्‌ १६२७ ई० 
की । 
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पालिमेंट का अधिवेशन कराया, तो पाल्िमेंट ने अ्रधिकारों को दरखास्त 
( पिटोशन-आफ-राश्टस” ) पेश करदी, जिसकी मुख्य धाराएँ ये 
थीं :--- 

(१) जबत्र तक पालिमेंट की स्वीकृति न मिले, बादशाह किसी को 
कर या ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । 

(२) बादशाह किसी आदमी को केद्‌ नहीं कर सकता, जब तक 
कि वह ऐसा करने का कारण न बतादे, जिससे वह आदमी न्यायाधीशों 
द्वारा अपना निशैय करा सके । 

चाल्स को, न चाहते हुए भी ये बातें स्वीकार करनी पड़ीं । अच् 
कारों की दरखास्त के आधार पर कानन बन गया; और, बादशाह को 
काफी धन मिल गया । परन्तु इसके बाद उसने ग्यारह वष (सन्‌ 
१६२६-४०) तक बिना पालिमेंट के शासन किया । पीछे पालिमेंट ने 
गेर-काननी कर बन्द कर दिए तथा कई उपयोगी नियम बनाए | 

प्रजा की विजय-- सन्‌ १६४१ ई० में 'कामन्स”-सभा ने 
महान विरोध-पत्र (आंड रिमांस्ट्र स) पेश किया, इसमें एक माँग यह भी 
थी कि जब तक पालिंमेंट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की नियुक्ति न की 
जाथ | बादशाह के अवहेलना करने पर, उसका पालिंमेंट से युद्ध 
हुआ, जिसमें बादशाह की हार हुई, ओर अन्त में उसे, मुकदमा चलने 
पर, न्यायाधीशों के फेसले के अनुसार प्राणदंड भोगना पड़ा। इस 
प्रकार पालिमेंट की अनोखी विजय हुई | हाँ, कुछ समय बाद वह सैनिक 
शक्ति से दब गई । इसने ग्यारह वर्ष (१६४६--६०) बिना क्दशाह के 
शासन करने की परीक्षा की, परन्तु इसमें यह सफल न हुईं; ओर, 
बादशाह के पद की दुवारा स्थापना (“रिस्टोरेशन”) करनी पड़ी | परन्तु 
जत्र चाल्स-दूसरे तथा उसके बाद जेम्स-दूसरे ने प्रजा के अधिकारों का 
लिहाज न रखकर कैथलिक घधम वालों का पक्षपात किया, तथा बादशाह 
के 'देवी अधिकार! के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना चाहा तो प्रजा ने 
यथेष्ट बिरोध किया । जेम्स के समय, इंगलेंड में महान क्रान्ति (रेट 
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रिवोल्यूशन”) हुई | पालि मेंट ने उसके दामाद विलियम को, जो आरेंज 
का डय क था, बुला भेजा | उसके, एक भारी डच सेना सहित, आजाने 
पर सारा इंगलेंड उसकी ओर हो गया ओर जेम्स को वहाँ से भाग कर 
ही अ्रपना पिंड छुड़ाना पड़ा। इंगलेंड के शासन का भार विलयम 
(तीसरे) और उसकी स्त्री मेरी को सौंप दिया गया। उसी अवसर पर 
(१६८६) पालिमेंट ने अधिकारों का मसविदा (“बिल-आफ-राइट्स) 
स्वीकार किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं | 
१--कोई केथलिक मतवाला आदमी बादशाह न हो सकेगा | 
२---ब्रादशाह को राजनियम भंग करने का अ्रधिकार नहीं है । 
३--पालि मेंट ('कामन्स”-सभा) का निर्वाचन खतंत्र हुआ करेगा । 
४--पालिमेंट में सभासदों कों भाषण करने की स्वतंत्रता होगी, 
आर उसकी अ्रनुमति बिना कोई कर न लगाया जायगा । 
यह भी निश्चय किया गया कि बादशाह को भारी सेना रखने 
का अधिकार नहीं है । 
इस तरह, इस क्रांति से राजसत्ता प्रजा के हाथ में आगयी, पालिमेंट 
को राजकोष पर पूरा अधिकार हो गया, और उसकी शक्ति यहाँ तक 
बढ़ गई कि बादशाह के निजी खच (सिविल लिस्ट) के लिए भी पालिं- 
मेंट की स्वीकृति अनिवाय हो गई । 
थोड़े में, यह कहा जा सकता है कि सोलहवीं सदी तक “कामन्स- 
सभा पर आदशाह (तथा लाड-सभा) का प्रभुत्व रहा | सतरहवीं सदी 
में कामन्स-सभा का प्रभाव बदने लगा। कुछ प्रयत्नों के बाद यह 
निश्चय हो गया कि सावजनिक तथा धन सम्बन्धी काननी मसविदे 
पहले कामन्स-सभा में पेश किए जायें, उसके बाद लाइ-सभा में. और 
श्रन्त में बादशाह की स्वीकृति से काम में लाए जाय । फिर धीरे-धीरे 
कामन्स-सभा के अधिकार बढ़ते गए । 
शारीरिक स्वाधीनता--बहुघा ऐसा होता था कि बादशाह 
या दूसरे अधिकारी अपने विरोधियों को बेकसूर होने पर भी बेहद 
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समय के लिए कैद या नजरबन्द कर देते थे। इसे रोकने के लिए 
पालिमेंट ने कई कानून बनाए; उनमें सन्‌ १६७६ का 'हेवियस कार्थस 
एक्ट? मुख्य है | इसके अनुसार, गेर-कानुनी दड़ से नजरबन्द या कैद 
किया हुआ आ्रादमी (या उसकी तरफ से कोई दूसरा आदमी) हाईकोर्ट 
में यह दरखास्त दे सकता है कि अधिकारियों को यह आज्ञा दी जाय 
कि वे नज़रबन्द या कं द आदमी को हाईकोट में उपस्थित करें | उस 
आदमी के हाईकोट में उपस्थित किए जाने पर, यदि हाईको« को उसकी 
नजरबन्दी या कैद गेर-काननी होने का विश्वास हो जाय तो हाईकोर्ट 
उसके खतंत्र किए जाने की आशा दे देता है | 

सुधार-कानून--अठारहवीं सदी के ग्रन्त तक, बादशाह और 
उनके मन्त्री होशियारी से लोगों को रिश्वतें देकर तथा उजड़े हुए 
नगरों की ओर से चुने जानेवाले प्रतिनिधियों पर अपना दबाव डालकर 
पालिमेंट में, जैसे लोगों को चाहते थे, बसों को बड़ी संख्या में भेजने 
में सफल हो जाते थे | यह संख्या पालिमेंट के कुल सदस्यों की संखंया 
के आ्राधे से अधिक हो जाती थो । धीरे-चीरे लोगों में राजनैतिक विषयों 
की दिलचस्पी बढ़ने लगी | इस पर सन्‌ श्य३२ ई० में पालिमेंट के 
चुनाव के सुधार का कानून ( 'रिफ्रार्म तिल! ) पास हुआ। इससे 
पालिमेंट का संगठन त्रहुत बदल गया । जिन उजड़े हुए नगरों की ओर 
से केवल उनके स्वामी अ्रमीर लोग ही प्रतिनिधि चुन देते थे, उनके 
प्रतिनिधि लेना बन्द या कम कर दिया गया। नए-नए व्यापारी 
नगर बस गए थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया | 
इस प्रकार श्रमीरों की शक्ति कम होकर, व्यापारियों के अधिकार 
बढ गए । 

जनता का अधिकार-पत्र--इस सुधार-कानून के पास होजाने 
पर भी बहुत-से आदमी असन्त॒ृष्ट थे | व्यापारियों अं।र दुकानदारों को 
मताधिकार प्रात हो गया था; परन्तु मजदूरों को नहीं मिला था। 
इसलिए लोगों में आन्दोलन होता रहा, और अन्त में बहुत-से आदमी 
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जनता के झधिकार-पत्र ( 'पीपल्स चार्टर! ) का समथन करने लगे। 
इन्हें 'चार्टिस्ट' कहा जाता है | सन्‌ श्द८८ ई० में इन्होंने ये मागें 
रखीं-- 
१--इक्‍्कीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले श्रत्र श्रादमियों को 
मंताधिकार हो । 
२--निर्वांचन के लिए राज्य को, बराबर-बरातर के निर्वाचन-जिलों 
में बरांडा जाय | 
३--मत या वोट”, पर्च डालकर (“बेलट' द्वारा) लिए जायें । 
४--प्रत्येक बालिग आदमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे डसके 
पास कुछ जायदाद हो या न हो । 
४--पा रजिमेंठ के सदस्यों को तनख्वाह पिला करे | 
सरकार ने उस समय तो इस आरदोल॑न॑ का दमन कर दियां, परन्तु 
उसे १८६७ में दूसरा सुधार-कारनन पास करके, नगरों में रहने वालों 
को मताधिकार देना पड़ा। पीछे सन श्््८४ ई० में तीसरा सुधार- 
कानून पास करके ग्रामों में भी मत देनेवालों की संख्या बदा दी गई । 
ऊपर बतलाई हुई मांगों में से नं० ३ अर ५ कानून बन गई हैं । 
सन्‌ १६११ का पालिमेंट एक्ट; कामन्स समा को विजरय॑ 
इंगलंड की राजनेतिक दलबन्दी का वर्णन आगे कियां जायगा। 
उन्नीसबीं सदी में यहाँ दो दल या पार्टियाँ मुख्य थीं--उदार और श्रनु* 
दार | 'लाड”-सभा के ज्यांदहतर सदस्य प्रायः अनुदार होते हैं। इसलिए 
जंत्र कभी 'कामन्स!-सभी में उदार दल वालों का बहुमंत हुआ ओर 
उन्होंने कोई साव॑जनिक हित का निय॑म॑ जारी करना चांहा तो अकसर 
लाड-सभा उसे रद्द कर देंती | बारतर की हांर ने उदार दलवालों को 
लाडे-सभा का विरोधी बना दिया। उन्होंने ढान लिया कि ईस सभा से 
होनेवाली बाधा को दूर कर दें। इस इरादे से सन्‌ १६१० ई० 
कामन्स सभा ने एक कानूनी मसविदा पास किया। लाड-सभा उसे 
पास कराना नहीं चाहती थी । लेकिन जब उसे - मालूम हुआ कि इसे 
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पास कराने के लिए बादशाह काफी संख्या में ऐसे आदमियों को 
“लाड! बनाकर ला्-सभा में भेज देगा, जो उस कानून का समथन 
करें, तो लाइ-सभा ने अपना विरोध हटा लिया, और वह मसविदा 
पास हो गया। यह “सन्‌ १६११ का पालिमेंट-एक्ट” कहलाता है | 
इसकी मुख्य धाराएँ इस प्रकार हैं :-- 

१--किसी धन सम्बन्धी मसविदे को, यदि कामन्स-सभा स्वीकार 
करले, तो चाहे लाड-सभा उसे न भो स्वीकार करे, बादशाह की सभ्मति 
से वह अमल में आ जायगा । 

२--यदि किसी सावजनिक कानूनी मसविदे पर लाड-सभा और 
कामन्स सभा में मतभेद हो तो वह मसब्रिदा ज्यों-का-त्यों कामन्‍्स सभा 
के अगले अधिवेशन में पेश होंगा । कामन्स-सभा के तीसरी बार उसे 
पास कर लेने पर, तथा दो वष का समय बीत जाने पर, फिर लाड- 
सभा से पूछने की आवश्यकता न रहेगी; बादशाह की स्वीकृति से वह 
कानून बन जायगा | इस प्रकार लाडे-सभा के निषेध ( 'वीटो? ) अ्धि- 
कार का अन्त होकर, उस सभा को दो व तक कारवाई स्थगित करने 
का अधिकार रह गया । [ सन्‌ १६४७ के ब्राद यह कारवाई स्थगित 
करने की अवधि दो वर्ष की जगह एक वष रह गई । ] 

३--कामन्स-सभा का नया चुनाज प्रति पाँचवें वर्ष होगा । 

इस कानून से सरकारी कोष तथा घन सम्बन्धी कानूनी मसविदों 
पर कामन्स-सभा का पूरा अधिकार हो गया । सरकारी आय का बड़ा 
भाग सावजनिक करों से वसल होता है, इसलिए इस विषय में जनता के 
प्रतिनिधियों का अ्रधिकार होना ही चाहिए | अब इस कानून से इंगलेड 
की शासन-नीति के सम्बन्ध में भी, लाड-सभा पर, कामन्स-सभा का दबदबा 
हो गया | रहा बादशाह; प्रत्येक विषय में उसको स्वोकृति तो अवश्य ली 
जाती है, परन्तु वह एक रिवाज मात्र है। इस प्रकार इड्लेंड का शासन 
वास्तव में कामन्स-सभा के हाथ में आ गया । 

स्त्रियों का मताधिकार -- इंगलेंड में स्त्रियों के राजनैतिक 
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अधिकारों का प्रश्न उन्‍नीसवीं सदी के शुरू में उठा था। परन्तु साठ 
वध तक सवसाधारण ने इस ओर ध्यान/न दिया । पीछे धीरे-धीरे स््रियों 
के मताधिकार सम्बन्धी .संस्थाएँ स्थापित हुईं । आन्दोलन बढ़ता गया । 
पार्लिमेंट में कई बार इस विषय के प्रस्ताव अ।र बादविवाद हुए; परन्तु 
विरोधियों का बल अधिक रहने के कारण प्रस्ताव स्वीकार न हो पाये । 
तथापि मताधिकार चाहनेवा ली स्त्रियों तथा उनके उद्द श्य से सहानु- 
भूति रखनेवालों के लगातार आन्दोलन का यह परिणाम हुआ कि 
अनेक राजनीतिश तथा पालिंमेंट के कई प्रभावशाली पदाधिकारी स्त्रियों 
को यह अधिकार देने के पक्ष में हो गए | अ्रन्त में सन्‌ १६१८ ई० में 
तीस या अधिक वष की उम्र वाली स्त्रियों को मताधिकार मिल गया | 
पीछे सन्‌ १६२८ ई० में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही, ( अ्रथात्‌ 
२१ वष या इससे अधिक उद्र की ह्लियों को ) मताधिकार मिल गया। 
[ सन्‌ १६३७ में ग्रे टब्रिटेन में २०६ लाख निवाचक थे:---१४४ लाख 
पुरुष अ।र १६२ लाख खस्तरियाँ। इस प्रकार पलिमेंट की रचना में स्त्रियों 
का प्रभाव पुरुषों से अधिक है | 

उपसंहार--अ्रगरेज जाति ने लगातार आन्दोलन करके अपने 
राज्य के शासन को खुदमुख्तार या स्वेच्छा चारी राजतंत्र से, परिमित या 
बेध राजतंत्र में बदल लिया; यहाँ तक कि अ्रत्र आदशाह प्रायः नाममात्र 
का शासक है, ओर शासनाधिकार मंत्रिमंडल को है, जो जनता के प्रति 
निवियों द्वारा बनो हुई 'कामन्स” ( जनसाधारण ) सभा के प्रति उत्तर- 
दायी होता है | यत्रपि प्रजातंत्र के आदश को प्राप्त करने में अभी ओर 
ब्रहुत से सुधारों को आवश्यकता है, इंगलैंड में प्रजातन्‍्त्र का युग आरंभ 
होगया है । यह युग ठीक कब से आरम्भ हुआ, यह तो नहीं बताया जा 
सकता; हाँ, मोटे हिसात्र से यह कह सकते हैं, कि यह युग उन्नीसवीं सदी, 
तथा उसमें भी सन्‌ १८३२ ई० से शुरू हुआ । इससे स्पष्ट है कि यह 
युग अभो सवा सौ वष्र का भी नहीं हुआ | इससे पहले भी जनता ने 
बहुत से अधिकार प्राप्त किए थे, पर उनमें ज्यादहतर घनवानों की ताकत 
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बढ़ी थी। पिछले सो वर्षों में साधारण जनता को शासन-काथ में विशेष 
स्थान मिलने लगा है । 

अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इंगलेण्ड में असल में प्रजातंत्र 
शासनपद्धति जारी हो गयी है, या कामन्स-सभा साधारण जनता की 
प्रतिनिधि है | राजनेतिक दलों के सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा। प्रायः 
कामन्स सभा में अनुदार दल के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक रही है, 
ओर इनमें से कितने ही व्यक्तियों का, बड़ी-बड़ी व्यापारिक, अ्रेद्योगिक 
या बीमा कम्पनियों से सम्बन्ध होता है, या वे कोयले, लोहे या अश्र-शम्त्र 
आदि के कारखानों के हिस्सेदार या संचालक होते हैं। ये सदस्य जैसे 
बने अपने वगग का स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मंत्रिमण्डल में 
इनका काफी प्रभाव रहता है। यही नहीं, अनुदार दल के कितने ही 
सदस्य मंत्रिमरडल में आने से पहले स्वयं किसी कम्पनी या कारखाने 
आदि के डायरेक्टर रह चुकते हैं; ये लोग मंत्रिमंडल में शामित्र होते 
समय, डायरेक्टरी से इस्तीफा दे देते हैं, और पीछे मंत्रिमंडल से जुदा 
होते ही फिर अपना पुराना पद ले लेते हैं। इनका कुछु-न-कुछ सम्बन्ध 
कम्पनियों या. कारखानों से चना रहता है | इसलिए ये राष्ट्रीय समस्याओं 
के बारे में जो निर्णय करते हैं, वह निस्पक्ष या सावंजनिक हित की दृष्टि 
से नहीं होता; यहाँ तक क्रि युद्ध छेड़ने या चलाने में भी लोकमत को 
उपेक्षा की जा सकती है| इस शोचनीय दशा में आशा की किरण 
यही है कि इंगलेंड में मज़दूर दल बढ़ रहा है। ये लोग निजी स्वार्थ- 
साधन में नहीं लगे रहते, और पंजीवादी विचारों के विरोधी होते हैं । 
ज्यों-ज्यों इनकी संख्या और शक्ति बर्देंगी, शासन-कार्य में जनता' की 
भावना अधिक जाहिर होगी । 
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नवाँ परिच्छेद 
राजन तिक दलबन्दी 


प्रक्षथन--राजनेतिक दल या “पार्टी? ऐसे मनुष्या के समूह को 
कहते हैं, जिनके मुख्य-मुख्य राजनेतिक अ्रश्नों पर एक ही तरह के 
विचार हों, श्रीर जो राजकाज में इन विचारों का प्रचार करने के लिए 
संगठित हुए हों । इंगलेंड में सरकार का कभी एक राजनेतिक दल के 
हाथ में होना, फिर उसके हाथ से निकलकर दूसरे दल के हाथ में 
चला जाना, वहाँ के शासन की एक महत्वपूणा विशेषता है | इस 
परिच्छेद में हम यह बतलाएंगे कि इंगलेंड के शासन-कार्य में दलबन्दी 
को प्रथा केसे आरम्भ हुई और केसे उसका विकास हुआ । 

पहले बहुत समय तक इंगलेंड में अलग-अश्रलग राजनेतिक दल नहीं 
थे | असल में सोलहवबीं सदी तक दलबतन्दी के लिए अनुकुल स्थिति ही 
नहीं थी । जनता में उस समय तक राजनैतिक जाग्रति नहीं हुईं थी; बह 
बहुत-कुछ अपने बादशाहों के अ्रधीन थी। पालिमेंट के अधिषेशन 
बहुत कम होते थे । उसके सदस्यों को ऐसा अबसर नहीं मिलता था 
कि वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानलें ओर किसी विषय पर अ्रपना 
मत संगठित कर सकें। बादशाह खास-खास आदमियों को ही मंत्री 
चुनता था | सदस्यों को सरकारी कार्य का ज्ञान या अनुभव बहुत कम 
होता था । इसलिए मंत्रियों का भी असली विरोध उस समय तक नहीं 
होता था, जब्र तक कि पालिमेंट उनके विरुद्ध अपने अधिकार का 
उपयोग करने के लिए पूरी तोर से तैयार न हो जाय । 

धर 
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लबन्दी का सत्रपात--छगलैंड में राजने तिक दलों की पहली 
भांकी स्टअट खानदान के बादशाहों के समय में मिलती है। ये बादशाह 
अपने अ्रधिकारों को ईश्वर के दिए हुए समभते थे। इसके खिलाफ, 
पानिमेंट के बहुत-से सदस्यों का मत था कि उन्हें बादशाह का नियंत्रण 
करने का अधिकार है | इस मतभेद के कारण इशंगलेंड में बड़ा ग्रह-युद्ध 
( सिविल वार! ) हुआ | उसमें पालिमेंट की सेना की विजय हुई । 
बादशाह चाल्स-पहले को फांसी दी जाने का उल्लेख पहले किया जा 
चुका है | इस समय से पालिमेंट में दो दल हो गए--एक बादशाह का 
समथक; दूसरा, प्रजा के पक्ष का । 

कुछ वष प्रजा-पक्तष वाले लोगों का बोलबाला रहा | उनका नेता 
लिवर क्रामवेल, 'देश-रक्षक' की उपाधि से, प्रधान अधिकारी रहा । 
राजगद्दी खाली पड़ी रही | परन्तु क्रामवेल की मृत्य के बाद, यह बात 
दूर हो गई | उसका पुत्र अयोग्य था। बादशाह के पक्षु के लोगों का 
अहुमत हो गया । चाल्स-पहले का पुत्र चाह्स-दूसरा राजगद्दी पर बेठा 
दिया गया । 

'टोरी! ओर 'बिग!--इस बादशाह का भाई (जेम्स-दूसरा) 
पका रोमन केथलिक था | उसे गद्दी पर बेठने का अधिकार न रहे, 
इस आ्रशय का कानूनी मसविदा पालिमेंट में पेश किया जाने पर, फिर 
दोनों दलों का आपस में विरोध हुआ | जेम्स-दूसरे के तरफदार “टोरो' 
ओर उसके विरोधी “बिग” कहलाने लगे। संक्षेप में शासनपद्धति के 
लिए 'टोरी? अनुदार भाव रखते थे, और 'विग”?, सुधारक । 

सरकार की बागडोर कभी एक दल के हाथ में चली जाती, कभी 
टुसरे के हाथ में | पहले कहा जा चुका है कि अठारहवीं सदी में दो 
बादशाह--जाज-पहला, और जाज॑-दूसरा--श्रंगरेज़ी भाषा न समझ 
सकने के कारण मंत्रिमएडल के बादविवाद में भाग नहीं ले सकते थे; 
इससे शासन-अधिकार बहुत-कुछ प्रधान मंत्री के हाथ में' चला गया । 
यह मंत्री उस दल का नेता होता था, जिसके सदस्यों की संख्या, पार्निमेंट 
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में, अधिक संख्या होती थी | सर राबर्ट वालपोल पहला प्रधान मंत्री था । 

जाज-तीसरे के शासन-काल में इंगलेंड के उन उपनिवेशों ने 
स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, जिन्हें अब्र अमरोका के संयुक्त-राज्य कहते 
हैं। “विग” दल' के सदस्यों को उनसे सहानुभूति थो, वें उनकी इस माँग 
को स्वीकार करने के पक्ष में थे कि उनकी रज़ामन्दी के बिना उनपर 
कर न लगाया जाय । परन्तु मंजिमंडल टयोरी दल का होने के कारण 
उन उपनिवेशों से युद्ध किया गया, जिसमें आखिर उनकी विजय होने 
से टोरी? दल का प्रभाव घट गया ओर सरकार की बागडोर विग” दल 
के हाथ में चली गई । 

सन्‌ १७८१ ई० में फ्रांस की राजक्रान्ति हुई | कुछ बष बाद क्रांति- 
कारियों के अत्याचार हुए तो इंगलड में (बिग! दल का प्रभाव कम रह 
गया । अब “टोरी? दल ने ज़ोर पकड़ लिया और नेपोलियन के साथ 
युद्ध रहने तक इसी दल का ही प्रभुत्व रहा । युद्ध समाप्त हो जाने पर 
लोगों के विचारों में धीरे-धीरे परिवतन हुआ, तो मंत्रिमएडल फिर 
“बिग” दल का हो गया; और उसके प्रयत्न से १८३२ ई* में पार्लिमेंट 
के निर्वांचन सम्बन्धी सुधार के लिए 'रिफ्राम बिल” पास हुआ्रा, जिसका 
जिक्र पहले किया जा चुका है । 

उदार ओर अनुदार दले-..-उन्नीसवीं सदी के शुरू में (विग 
श्ौर “टोरी? दलों के नाम धीरे-चीरे 'लिबरल” औंर “कंजबेंटिव' हो 
गए । 'लिबरल का श्रथ उदार है; और “कंजवेंटिव का श्रथ! है दकिया- 
नूसी या पुरानी बातों पर अड़ा रहनेवाला । उदा*< दल का विरोधी होने 
के कारण यह दल साधारण बोलचाल में अनुदार कहा जाता है । 
“लिबरल? दल में अकसर ऐसे आदमी होते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति 
से असन्तुष्ट तथा उसका सुधार चाहनेवाले हों | कंजवेटिंव वह कह जाते 
हैं जो वतभान स्थिति को बनाए रखना, ओर उसमें कोई विशेष 
परिवर्तन न करना चाहते हों । ये लोग प्रायः घनवानों और 'घर्माचारियों 
की सत्ता के समर्थक होते हैं । 
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उदार और अनुदार शब्द, असल में इन दलों पर पूरे तौर से 
लागू नहीं होते । इंगलेंड के इतिहास में कभो-कभी उदार दल ने 
अनुदारता का, और अनुदार दल ने उदारता का भी व्यवहार किया 
हैं | विदेश-नीति और विशेषतया भारतवर्ष के सम्बन्ध में, दोनों दलों के 
विचारों मं खास अन्तर नहीं रहा है | किसी ने व्यंग में कहा--जैसे 
लिबत्ररल बेसे टोरी, जैसे नाला वैसे मोरी' । 

मजदुर दल-.उन्नीसवीं सदी के मध्य में एक नए दल का जन्म 
हुआ, यह मजदूर दल या लित्रर पार्टी! कहलाता है। इसके सदस्य 
अकसर मजदूर-संघों, सहकारो समितियों आदि के प्रतिनिधि होते हैं । 
इनका एक प्रधान सिद्धान्त यह होता है कि मजदूरां आदि के सावेजनिक 
हित को लक्ष्य में रखकर सरकार को चाहिए कि वह उद्योग-घन्धों आदि 
का पूण नियंत्रण करे | पहलो बार सन्‌ १८८५ ई० में, मजदूर दल के 
सदस्य पालिमेंट के निर्वाचन में चुने गए । 

कम्यूनिस्ट दल---सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय महायुद्ध के बाद, 
रूस में जागति और उन्नति होने पर, इंगलेंड में भी कम्यूनिस्ट दल का 
जन्म हुआ । यह दल समाजवादी विचारों का है; इसके विचार मजदूर 
दल से त्रहुत मिलते हैं | सत्र से पहले, सन्‌ १६३५ के चुनाव में इस 
दल का एक आदमी कामन्स सभा का सदस्य चुना गया था। 

अन्य दल-- इन दलों के श्रलावा और भी कई दल हैं, पर वे 
छोटे-छोटे हैं | समय-समय पर नए दल बनते रहते हैं, ओर कुछ पुराने 
दलों का लोप होता रहता है| किसो-किसी दल में दो-तीन दलों के सदस्य 
भी मिल जाते हैं | जिस श्रकेले या संयुक्त दल के सदस्यों का मन्त्रिमंडल 
बनता है, वह सरकारी दल कहलाता है। और, जिस एक या अधिक 
दलों के सदस्य सरकारी नीति का विरोध या आलोचना करते हैं, उन्हें 
विरोधी दल कहा जाता है। 


आधुनिक स्थिति-सन्‌ १६२४ से पहले उदार या श्रनुदार 
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दल का ही मंत्रिमएडल बनता रहा । मजदूर दल ने सब से पहले १६२४ 
में अपना मन्त्रिमंडल बनाया | लेकिन कामन्स सभा में इस दल के 
सदस्यों की संख्या काफी नहीं थो, इसलिए ये उदार दल वालों के सहयोग 
से काम कर सके। आखिर, नी महाने में यह दल द्वार गया, ओर 
शासन की डोर अनुदार दल के हाथ में चली गईं । दूसरी बार सन्‌ 
१६२६ में मजदूर दलका मन्त्रमणदडल बना, पर इस बार भो इसकी 
वेसो ही दशा रही । इंगलेंड के इतिहास में सत्रसे पहले १६४५ के 
चुनाव में इस दल का स्पष्ट स्वतन्त्र बहुमत हुआ, और इसका स्वावलंत्री 
मम्त्रिणडल बना। इस पुस्तक के समय ( मई १६४६ ) तक यहो 
मन्त्रिमण्डल काम कर रहा है । 

दलबन्दी से हानि-लाभ--पराधीन देशों में आदमियों का 
मुख्य कतंव्य, देश की गुलामी दूर करना, होता है | उस 
दशा में मतभेद ओर दलबन्दियों का होना बहुत घातक होता है। 
परन्तु जत्र देश स्वार्धघन हो, तो यदि उनकी उन्नति के लिए 
अलग-अलग विचार वाले कायकर्ता अपना जुदा-जुदा संगठन करलें 
ओर राजशक्ति प्राप्त करने में एक-दूसरे से प्रतियोगिता या होड़ करें तो 
राजनेतिक दृष्टि से कोई हानि नहीं है; बल्कि इससे लाभ ही है, क्योंकि 
प्रत्येक दल अपने आपको जनता में दूसरे दलों से अधिक प्रिय बनने 
के लिए, देशोन्नति के कार्यों में अ्रधिक प्रयत्नशोल' होगा । हाँ, नागरिकों 
की निजी अथवा नेतिक दृष्टि से, स्वाधीन देशों में भी दलभन्दी नीति 
का समथन नहीं किया जा सकता । सदस्य अ्पने दल की उन्नति 
या वृद्धि के लिए दूसरों को तरह-तरह का प्रलोभन देते हैं, ओर 
ग्रपनो विजय के लिए बड़े दांव-पेच का जोवन बिताते हैं। उन्हें विषय 
का ज्ञान न होते हुए, अथवा विलाफ राय रखते हुए मी, उस ओर मत 
देना पड़ता है, जिस ओर उनके दल के दूसरे सदस्प देते हों। सच्चे 
स्वराज्य में ऐसो बातें न होनी चाहिएं । 


न्‍वहरथा-जकधाकपदाथ>.. परपरवामयकमाकमकेक.पकनन-पापमट>म-म 


दसवाँ परिच्छेद 
न्यायाक्षय 


प्रत्येक राज्य के कार्यों के तीन भाग किए जा सकते हैं :--( १ ) 
कानून बनाना, (२) शासन, ओर (३ ) न्याय । इनमें से 
पहले दो कामों का वर्णन हो चुका । इस परिच्छेद में न्यायालयों के 
विषय में आवश्यक बातें बतलायी जायँगी। 

नन्‍्याय-कार्य--ब्रिटिश संयुक्तराज्य के न्‍्याय-कार्य की विशेषताएँ 
ये हैं :-- 

१--ब्रिटिश संयुक्त-राज्य में प्रत्येक आदमी को कानून का समान 
रूप से पालन करना होता है। वहाँ सभी वर्गों के आदमियों के लिए 
साधारण न्यायालय हैं, किसी वर्ग के लिए विशेष नहीं । बादशाह के 
बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके कामों के उत्तरदाता मंत्री 
होते हैं। मन्त्रियों तथा शासकों के विरुद्ध भी मामले उन्हीं अदालतों 
में सुने जाते हैं, जिनमें दूसरे नागरिकों के विरुद्ध सुने जाते हैं; ओर, 
हरेक आदमी को श्रपनी वैयक्तिक ख्तन्‍्त्रता में श्रनुचित और गेर- 
कामूनी हस्तक्षेप करनेवालों के विरुद्ध कानूनी कारवाई करने का श्रघि- 
कार है। इसका विशेष विचार पहले हो चुका है । 

२--न्यायाघीशों को, प्रधानमन्त्री या लाड-चॉसलर ( लाड-सभा 
के अध्यक्ष ) की सिफारिश से बादशाह नियत करता है। वे अपने पद 
से उस समय तक नहीं हटाये जा सकते, जब तक कि वे. नेकचलनी से 
अपना कार्य करते रहें और पार्तिमेंट की दोनों सभाएँ बादशाह को उन्हें 
उनके पद से जुदा करने की सिफारिश न करें | यही कारण है कि 
इंगलेंड में न्याय-कार्य स्वतन्त्रता-पूवंक होता रहता है, और उस पर 
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शासकों का किसी प्रकार अनुचित प्रभाव नहीं पड़ने पाता । 

३--सब्र फौजदारी मामलों और अधिकाँश दीवानी मामलों का 
फेसला जूरी के निशय के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक मुकदमे के 
आरम्म होने के समय, न्यायाधीश ऐसे पॉँच-सात स्थानीय आदमियों 
को चुन लेता है, जो उसके साथ मुकदमे का हाल सुनते हैं और अन्त 
में मुकदमे की घटनाओं के सम्बन्ध में अपनों राय देते हैं । न्यायाधीश 
इनकी राय के आधार पर, कानून के अनुसार मुकदमे का फेंसला 
करता है। इससे मुकदमे पर अच्छी तरह विचार हो जाता है और 
अन्याय होने की सम्भावना बहत ही कम रह जाती है । 

४-+स्त्रियाँ न्यायाधीश श्रथवा जूरी की सदस्य हो सकती हैं | 

फौोजदारी सम्बन्धी न्याय को विशेषताएँ--(१) इंगलैंड 
में किसी आदमी पर फीजदारी का मुकदमा तब तक नहीं चल सकता, 
जब तक उसके अपराध की जाँच कोई अफसर अच्छी तरह न करले, 
ओर उसे उसके अपराधी होने की सम्मावना मालूम न हो । 

(२) श्रभियुक्त को यानी जिस पर मुकदमा चलाया जाय, अपराधी 
साबित करने का सत्र भार मुकदमा चलानेवाले पर रहता है | 

(३) अभियुक्त का विचार “जूरो? द्वारा होता है। यदि अभियुक्त को 
जूरी के किसी सदस्य के निसपक्ष होने के बारे में सन्देह हो तो वह, कार- 
वाई आरम्भ होने से पहले, एतराज कर सकता है। 

(४) अ्रभियुक्त का विचार खुली अदालत में होता है, और उसके 
खिलाफ जो गवाहियाँ ली जाती हैं, वे शपथ देकर ली जाती हैं | 

(५) जूरो का निणेय अन्तिम निरणय होता है। प्रत्येक अपराध के 
दण्ड की सोमा कानून से ठहराई हुई है । 

इन विशेषताओं के कारण, इड्जढलेंड में फोजदारी मामलों में, श्रन्य 
देशों की अ्रपेज्ञा अधिक न्याय होता है । 

न्याय की प्रधान अदालत--इंगलेंड की सबसे बड़ी अदालत 
को सुप्रीम कोट कहते हैं। इस अदालत के दो भाग हैं :--(१) हाई- 
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कोट और ( २) अपील कोट । हाईकोर्ट में दीवानी, फौजदारी तथा 
अन्य प्रकार के सब्च॒ मुकदमों पर विचार होता है। इसमें लगभग बीस 
न्यायाधीश रहते हैं। द्वाईकोट नीचे की अदालतों के काम का निरी- 
क्षण करता है तथा उनके किये हुए फेसलों की अपील सुनता है। 
अपील कोट में नो न्यायाधीश होते हैं। अपोल-कोट हाईकोर्ट के, तथा 
कुछ खास हालतों में नांचे को अदालतों के फेसलों की अ्रपालसुनता है । 
लाडइं-सभा के न्याय सम्बन्धी अधिकार---पहले बताया 
जा चुका है कि किसी लाड की राजद्रोह या अन्य घोर अपराध 
सम्बन्धी जाँच लाड-सभा में हो होती है। मिसाल के तोर पर भारतवष 
के गवनर-जनरल लाड वानंहेस्टिंग्स पप उनके भारतीय शासन सम्बन्धी 
कार्यों के लिए मुकदमा लाडं-सभा में हो चलाया गया था। लाई की 
जागीर से सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमों का निर्णय भी लाड-सभा हो करती 
है। यदि कामन्स सभा किसी लाड पर इलजाम लगाती है, या उससे 
जवात्र-तलब करतो है तो यह कार्य लार्ड-सभा में ही होता है । श्रपील- 
कोट के फेसलों की अ्रपोल भी लाड-सभा में ही होतो है । इस प्रकार 
लाड-सभा ब्रिटिश संयुक्तराज्य की सब्रसे ऊँची अ्रदालत है। 
सिद्धान्त से तो पूरी लार्ड-सभा ही न्यायालय का कार्य कर सकती है, 
परन्तु व्यवहार में न्याय-कार्य लार्ड चांसलर और ६ “ला” (कानून)- 
लाडों द्वारा होता है जो कानून के अच्छे जानकार होते हैं, और 
न्याय करने के लिए जन्म भर के वास्ते लाड बनाये जाते हैं। इन्हें 
कभी-कभी कानून के दूसरे जानकारों से सहायता मिलतो है । 
अन्य बात॑-..कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों की ऊँची अ्रदालतों के फैसलों 
की अपील “प्रिवी कौंसिल” कीन्याय-समिति में होती है, इसका वर्णन 
पहले किया जा चुका है ब्रिटिश संयुक्त-राज्य में, किसी कानून का अर्थ 
लगाने में मतभेत हो जाने पर उसका अन्तिम निणय न्यायालय करता है। 
परन्तु न्यायालयों को, यह अधिकार नहीं है कि वह किसी कानून के 
विषय में यह निश्चय करे कि वह उचित है, या अनुचित । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
उत्तरी आयलेंड 


उत्तरी आयलेंड से मतलब्र यहाँ आयरलैंड के अल्स्टर प्रान्त के 
उन छः जिलों से है, जिनका शासन-प्रत्रन्थ शेष (दक्षिण) आयलैंड 
से अलग है । यद्यपि अल्स्टर प्रान्त में तीन जिले ओर भी हैं (जा दक्षिण 
आयलरड में हैं), साधारण बोलचाल में उत्तरी आयलेंड को अ्रल्सटर 
हो कह दिया जाता है | उत्तरी आयल॑ड' का क्षेत्रल ३४ लाख एकड़, 
अआन्ादी तेरह लाख, और राजघानो बेलफास्ट है। 


पहले बताया जा चुका है कि सन्‌ १६२० ई० में उत्तरी आयलैंड 
को अपने भीतरो शासन-प्रतन्ध के कुछ अधिकार दिए गए, अं,र इसके 
लिए एक अलग पार्लिमेंट का संगठन किया गया, जौ ब्रिटिश पालिमेंट 
के निरीक्षण और नियंत्रण में कुछु निधोरित विषयों के कानून बनाने 
तगी | इंगलेंड, बेल्ज, और स्काटलेंड में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, 
जिसे उत्तरी आयलेंड की तरह अपना अलग शासन-प्रतन्ध करने और 
कानून. बनाने का अधिकार हो । पहले की तरह अब भी यहाँ के तेरह 
प्रतिनिधि अं ट-ब्रिटेन की 'कामन्स”-सभा में भाग लेते हैं । 


गवनेर और प्रबन्धकारिणी सभा--उत्तरी आयर्लैंड का 
प्रधान शासक गवनर कहलाता है, वह बादशाह का प्रतिनिधि होता है 
आओ।र उसके द्वारा हो छः वर्ष के लिए नियुक्त होता है। बह प्रबन्ध- 
कारिणी सभा के परामशे से शासन सम्बन्धी उन कार्यों को करता है, 
जो उत्तरी आयलँड को सोंपे गए हैं। सन्‌ १६४१ से प्रतबनन्धकारिणी 
६ 
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सभा में आठ मंत्री हैं, जो अपने शासन-कार्य के लिए यहाँकी 'कामन्स!- 
सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं | इन मंत्रियों में से प्रधान मंत्री को 
३,२०० पौंड और अन्य मंत्रियों में से हरेक को २,००० पौंड वार्षिक 
वेतन दिया जाता है । 

पालिमेंट--उत्तरी श्रायलंड की पार्लिमेंट में दो सभाएँ हैं :-- 
(१) सिनेट अर, (२) कामन्स सभा। सिनेट में २६ सदस्य होते हैं; 
उनमें से दो 'एक्स-अआ्रफिशो? थ्र्थात्‌ अपने पद के कारण सदस्य होते 
हैं । शेष चौत्रीस सदस्य निर्वाचित होते हैं; ये उत्तरो आयलैंड की 
कामन्स सभा द्वारा आठ वष के लिए चुने जाते हैं; इनमें से बारह 
सदस्यों का निर्वाचन प्रति चौथे वर्ष होता है। 

[राष्ट्रमंडल में यही एकमात्र दूसरी सभा है, जिसके सदस्य पहली 
(निचली) सभा द्वारा चुने जाते हैं ।] 

कामन्स” सभा का कायकाल साधारणतया पांच वर्ष होता है। 
इसमें ५२ सदस्य होते हैं। उत्तरी आयलेंड की जनता को निचन का 
अधिकार वेसा ही है, जैसा इंगलेंड की जनता को है | 

यहाँ लाड दोनों सभाओ्रों के सदस्य हो सकते हैं, शोर उन्हें मता- 
घधिकार है । सन्‌ १६२८ के कानून से स्त्रियों को मताधिकार पुरुषों के 
समान दिया गया, ओर सन्‌ १६२६ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की 
प्रथा हटा कर (प्रत्येक निवाचक संघ के लिए एक-एक सदस्य की प्रणाली 
जारी की गई । 

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों का विचार कामन्स सभा में ही 
आरम्भ हो सकता है, सिनेट को उन मसविदों में कोई परिवतन करने 
का अधिकार नहीं होता । यदि कोई कानूनी मसविदा कामन्स सभा में 
मंजूर होकर, सिनेट द्वारा श्रस्वीकार हो जाय तो कामन्स सभा के 
दूसरे अधिवेशन में फिर स्वीकार होने पर वह 'ार्लिमेंट! की दोनों 
सभाश्रों के संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित किया जाता है, और बहुमत 
के निणाय के अनुसार, गवनर के स्वीकार कर लेने पर, कानून बन 
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जाता है | 


कानन बनाने का अधिकार--उत्तरी आयलैंड की पालिमेंट 
को अपने क्षेत्र के लिए कुछ विषयों को छोड़कर, दूसरे सब विषयों के 
सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। जिन विषयों के लिए वह 
कानून नहीं बना सकतो, वे ये हैं:--बाद शाह, युद्ध, शान्ति तथा संधियाँ, 
जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, सम्मान-सूचक पद, राजद्रोह, 
विदेशी व्यापार, जहाज़ चलाना, समुद्र का तार, बे-तार का तार, 
वायुयान यात्रा, मुद्रा हलाई और हन्डी आदि, तोल' और माप, 
व्यापार-चिन्ह ( ट्रं ड-माक ), आयात-निर्यात कर, मादक द्रब्य कर, 
मुनाफ पर कर, आय कर, डाक विभाग, सेविंग बेंक, सरकारी दस्तावेज़ों 
की रजिस्टरोी आदि । यह पालिमेंट कोई ऐसा भी कानून नहीं बना 
सकता, जिससे घामिक विषय में हस्तक्षेप होता हो, या जिससे किसी 
विशेष धर्म के अनुयाइयों का पक्षपात या उनपर सख्ती होती हो, 
या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था की जायदाद बिना मुश्रावज़ के 
ली जाय । 


न्याय-कार्य--उत्तरी आयलेड की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम 
को2? है; उसके दो भाग हैं :--हाईकोरट और श्रपील-कोर | अ्रपील 
कोर के फ़ेसले की अन्तिम अपोल इंगलेंड की लाड-सभा में होती हें । 
यदि किसी कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे कि उत्तरी 
आआयलेंड की पालिमेंट को उसके बनाने का अ्रधिकार है या नहीं, तो 
उसका अन्तिम निर्णय इंगलेड की “प्रियबो कौसिल? की न्याय-समिति 
करती है । 

इस परिच्छेद में इंगलैंड के पास के द्वीपों या टापुओं के शासन के 
सम्बन्ध में भी आवश्यक बातें दे दी जाती हैं । 


खाड़ी के द्वीप--ये द्वीप 'इंगलिश चेनल? नाम की खाड़ी में 
फ्रांस के पश्चिमोत्तर किनारे पर हैं | पहले ये नार्मडी (फ्रांस) के डयूक के 
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अधिकार में थे, जो ग्यारहवीं सदी में इंगलेंड का बादशाह हुआ; तत्र 
से ये बराबर इंगलेंड के ही अ्रधीन रहे हैं, यद्यपि नामंडी आ्रादि पर 
इंगलेंड के बादशाह का अधिकार बहुत समय से हट गया है | इन द्वीपों 
को व्यवस्थापक सभाओ्रों तथा न्यायालयां में प्रायः पुरानी फ्रांसीसी 
भाषा का प्रयोग होता है, ओर कानून का मुख आधार नारमंडी 
का पुराना कानून है। इनके शासन-प्रतन्ध में यहाँ के रिवाजों का 
बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ की व्यवस्थापक सभाएँ स्थानीय 
उपयोग के कुछ कानुन बना सकती हैं| ब्रिटिश पाजिमेंट के कानुन 
इन द्वीपों के निवासियों पर लागू नहीं होते, जब तक कि उन कानूनों में 
इन द्वीपों का साफ जिक्र न हो । 


मानद्वीपृ--यह द्वीप इंगलैंड के पश्िमोत्तर में , आयरिश समुद्र 
में, इंगलेंड ओर आयलेंड के बीच में है। इसका शासन-प्रतरन्ध एक 
लेकटिनेंट-गवनंर करता है, जो बादशाह द्वारा नियुक्त होता है, ओर 
ग्रपने काय के लिए इंगलेड के स्वदेश-विभाग के प्रति उत्तरदायी होता 
हं | यहाँ स्थानीय कानन बनाने के लिए दो सभाएँ हैं। शासन यहाँ के 
रिवाज के अनुसार होता है | ब्रिटिश पालिमेंट जब इस द्वीप के लिए 
कोई कानून बनाती दै तो उसमें इसका साफ जिक्र किया जाता है । 





बारहवाँ परिच्छेद 
स्थानीय शासन 


हरेक देश में कुछ ऐसे कारये होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय या प्रान्तीय 
सरकार सुभीते से नहीं कर सकती, उन कार्यों को ध्थानीय संस्थाओं 
से कराना अच्छा होता है। ये संस्थाएँ उन्हें स्थानीय पर स्थिति तथा 
आवश्यकताश्रों के अनुसार अ्रच्छी तरह कर सकती हैं | स्थानीय बोड 
या कमेटी अपने क्षेत्र के महत्वपूण्र वितयों का निशंय करती और 
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साधारण नीति ठहराती हैं | ब्योरेवार बातों का प्रबन्ध करने के लिए 
भिन्न-भिन्न उपसमितियों को विविध विषग्र सोंपे जाते हैं। ये उपसमितियां 
ब्रोड या कमेटी की देखरेख में अपना काय करती हैं। बोड, कमेटी 
तथा उपसमितियों के निरणंयों को अमल में लाने के लिए हरेक स्थान 
में कुछ स्थायो कर्मचारी रहते हैं । 

स्थानीय संस्थाए-..ब्रिटिश संयुक्तराज्य की स्थानीय संस्थाएँ 
यहाँ की अन्य संस्थाओं की तरह समय ओर स्थान के अनुसार जुदा-जुदा 
दड़ से बढ़ी हैं । ये संस्थाएँ पुरानी हैं, ओर किसो खास विधान द्वारा 
बनाई हुई नहीं हैं | इनकी वर्तमान व्यवस्था पिछले सो वष से आरम्भ 
हुई है। सन्‌ १८३४ के म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट और श्य८पण ओर 
१्८६४ के लोकल-गवर्मेंट एक्ट से जुदा-जुदा हिस्सों के स्थानोय प्रत्रन्ध में 
कुछ समानता कर दी गई है। अब इंगलेंड, वेल्ज, स्काटलेंड' और 
उत्तरी आयलेंड में से हरेक कुछ काउँटियों तथा काउँटी बरों में बटा 
हुआ है | जिस बड़े शहर की जनसंख्या ७४ हजार या इससे अधिक 
होती है, उसे काउँटी बेरो कहते हैं। हरेक काउन्टी के स्थानीय काय 
के लिए एक काउन्टी कौंसिल होती है। हरेक काउन्टी ग्राम-ज़िलों, 
नगर-जिलों तथा म्युनिसिपल बरों में बंटी होती है। हरेक-नगर नगर- 
ज़िले तथा ग्राम-जिले में जिला-कोंसिल है, और म्युनिसिपल बरों में 
म्युनिसिपल' कौंसिल | नगर-जिले और ग्राम-जिले पैरिशों में बँटे हुए 
हैं। पेरिश एक बड़ा ग्राम या कुछ आमों का समूह होता है। पेरिशों 
में पेरिश-कोंसिल होती है। स्थानोय संस्थाओं के सब्र सदस्य अवे तनिक 
होते हैं । 

काउन्टी कोसिल--काउन्टी कोंसिल में सभापति, एलडरमेन 
ओर साधारण सदस्य ( कौंसिलर ) होते हैं। काउन्टी में प्रत्येक जिले 
से एक या अ्रधिक साधारण सदस्य हर तीसरे वष चुने जाते हैं | एलडर- 
मेन साधारण सदस्यों द्वारा छः व के लिए चुने जाते हैं। परन्तु आधे 
एलडरमेनों का चुनाव तीसरे वर्ष हो जाता है। कुल एलडरमेनों की 
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संख्या साधारण सदस्यों की एक-तिहाई होती है । साधारण सदस्यों की 
संख्या काउँटो के आकार पर निर्भर है। सभापति कौंसिल द्वारा 
चुना जाता है। निर्वाचन अधिकार उन सत्र बालिग पुरुषों तथा स्त्रियों 
को है, जो निवाचन के समय छुः महोने तक काउन्‍्टो में रह चुके हों । 

काउन्टी-कौसिल के काय अनेक हैं, उनका व्योरेवार वर्णंन करना 
बहुत कठिन है। कार्यों के मुख्य भेद ये हैं :--( १ ) शिक्षा, ( २) 
साथ जनिक स्वास्थ्य, ( ३ ) सड़कों का निर्माण, (४ ) पुलिस, (५) 
जनता की सहायता, बेकारों की आजोविका ओर बूदों को पेन्शन, ( ६ ) 
गृह-निर्माण, और ( ७ ) म्युनिसिपल ( स्थानीय ) व्यापार | यह कॉसिल 
जिला-कोंसिलों के काय का निरीक्षण करने के अलावा बढ़ी सड़कों और 
पुलों को मरम्मत करवातो है; किसानों को छोटे-छोटे खेत दिलाने का 
प्रतन्ध करती है; काउन्टी-पुलिस का नियन्त्रण करती है; दाई के काम 
( नसिंग ) ओर बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धो नियमों का पालन करती है । 
यह काउन्टी में प्रारम्भिक शिक्षा की उत्तरदायी है, ओर उच्च शिक्षा के 
लिए सहायता देती है। यह अस्पताल रिफामेंटरी ( छोटी उप्र के 
अपराधियों के सुधार-णह ) और पागलखानों का प्रबन्ध तथा 
निरीक्षण करतो है; ओर नाचघर और थियेटरों आदि का लाइसेंस 
भी देती है । 

काउन्टी कौंसिल निम्मलिखित विषयों के कानून को अ्रमल में लाती 
हैः--पशुओं की छूत को बीमारी, जड्ुली पशु. तोल माप, स्फोटक 
पदाथ, नदियों की गन्दगी आदि | यह अपने कमचारियों को खुद 
ही नियत करती है। यह अपनी काउन्टी की सुव्यवस्था के लिए आब- 
श्यक उपनियम बनाती है और उन्हें भंग करनेवालों पर जुर्माना कर 
सकती है । यह एक निधारित सीमा तक कर काउन्टी-रेंट भी लगा सकती 
है। परन्तु इसकी आय का मुख्य साधन वह रकम है, जो इंगलेंड की 
सरकार द्वारा इसे खास-खास कामों के लिए मिलती है। कौंसिल का 
हिसाब एक आय-व्यय निरीक्षक जाँचता है, जिसे स्वास्थ्य-मन्त्री नियत 
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करता है | 

जिला-कॉंसिल-- हरेक जिला-कोंसिल के सदस्य तीन साल के 
लिए चुने जाते हैं, परन्तु एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर साल होता 
है। जो सदस्य छः महीने तक, जिना किसी विशेष कारण, कोंसिल की 
मोटिंग में गेरहाजिर रहता है, उसकी जगह खाली हो जाती है। सभा 
पति सदस्यों द्वारा चुना जाता है। स्वास्थ्य-विभाग के इन्सपेक्टर कोंसिल 
की मीटिंग में, निमन्त्रित किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं । 

जिला कोंसिल के मुख्य काये ये हैं:--यह जिले की गलियों, बाजारों 
ओर नालियों की सफाई कराती है, सड़कों पर पानी छिड़कवाती है, 
मकानों का मेला और कूड़ा हृटवाती है, साफ पानी का प्रत्नन्ध करती है, 
खाने-पीने की खराब चीजों को फिंकवाती है। यह प्रधान सड़कों को 
छोड़कर दूसरी सड़कें बनवाती है तथा उनकी मरम्मत करवाती है। 
छूत की बीमारियों को रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार हैं। यह 
गाड़ियों, सरायों, ओर जच्चाखाने श्रादि का लाइसेंस देती है। यह 
मेलों का प्रतन्ध करती तथा कारखानों आदि का समय ठहराती है। 

नगर जिला-कोंसिलों के विशेष काम ये हैं :--ये स्नानागार (नहाने की 
जगह ) ओर कपड़े धोने की जगहों का प्रबन्ध करती हैं; कहीं आग लगे 
तो उसे बुझाने के लिए पानों का इन्तजाम करना, इनका आवश्यक 
कर्तव्य है। ये कसाईखाने बनवाती हैं ओर टद्रामवे तथा छोटी लाइन 
की रेले चलाती हैं। ये पुस्तकालय, अजायबघर, सावजनिक उद्यान 
( पब्लिक पाक ) आ्रादि भी बनवाती हैं । 

जिला-कोंसिल की कुछ आरमदनो फोस ओर जुर्माने से हो जाती है, 
ओर उनको शेष आय वह रकम है, जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें काउन्टी 
कोंसिल द्वारा मिलती है। नगर जिला कॉंसिलां को निर्धारित कर वसूल 
करने का अधिकार है। ग्राम-जिला-कौंसिलों का खर्च उस फरड से 
चलता है, जो जुदा-जुदा पेरिशों से वमूल किए हुए 'दरिद्र-रक्षा कर! 
( पुअर रेट ) के इकट्ठा होने से अनता है । 
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म्युनिसिपल कोंसिल-म्युनिसिपल कॉसिले उन बड़े-बड़े शहरों 
में होती हैं, जा काउन्टो कोंसिलों के अधिकार में नहीं हैं। इनमें मेयर, 
एलडरमेन, और साधारण सदस्य होते हैं। साधारण सदस्य तोन वर्ष 
के निए चुने जाते हैं, परन्तु एक-तिहाई सदस्यथा का चुनाव हर साल, 
सितम्बर की पहली तारीख को होता है। म्युनिसिपल कॉसिलों के 
निर्वाचकों की योग्यता वहो होता हैं, जो काउन्टी कोसिल के निवाचकों 
की | 'एनडरमेन” साधारण सदस्थों द्वारा चुने जाते हैं। उनकी संख्या, 
साधारण सदस्यों का संख्या की एक-तिहाई रहती है। ये छः साल के 
लिए चुने जाते हैं, पर आधे एलडरमेंनों का चुनाव हर तीसरे साल 
होता है | मेयर, कोंसिल द्वारा एक साल के लिए चुना जाता है; उसका 
अगले साल भा निवांचन हो सकता है। वह कौंसिलों का सभापति 
होता है | वह 'म्युनिसिपल बरो! की ओर से मेहमानदारी या श्रतिथि- 
सत्कार का काय करता है। वह कॉंसिल की सच्च कमेटियों का सदस्य, 
और “रो? को न्यायाघोश-समिति का सभापति होता है। यदि बिना 
विशेष कारण के, मेयर दो महाने तक, और 'एलडरमेन” या साधारण 
सदस्य छुः महीने तक, अपने “बरो” से गेरहाजिर रहें तो उनका स्थान 
खाली हो जाता है । 

कौंसिल, 'बरो” के लिए उपनियम बना सकती हैं। यह उसकी 
जायदाद का प्रत्रन्ध करती है। जिन बरों में दस हजार से अधिक जन- 
संख्या है, वे प्रारश्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायों होतो हैं । ये जानवरों 
की छूत की बीमारियों के तोल तथा माप, और खाद्य पदार्थों की बिक्री 
के कानूनों को अ्रमल में लाती हैं। जिन बरो” की जनसंख्या 
बीस हजार से अधिक है, व पुलिस का भी प्रत्रन्ध कर सकती हैं | 

धरो? की आय के साधन ये हैं :--स्थानीय फ़ीस, जायदाद की 
आमदनी, विशेष कार्यों के लिए ब्रिठिश सरकार से मिलने वाली धन और 
वबरो' के कर | 

परिश-कोंसिल -- पेरिश-कौं सिल में समापति, और ५४ से १४ तक 
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सदस्य सहते हैं। ये तीन साल के लिए, १५ अप्रेल को चुने जाते हैं । 
यदि बिना बिशेष कारण कौंसिल का सदस्य, उसकी बेठक से, छः: 
महाने से अधिक समय तक गेंरहाजिर रहे तो उसका स्थान खाली हो 
जाता है। पेरिश-कोंसिल जन्म-सृत्यु तथा विवाह-शादियों का लेखा 
रखतो है, ओर किसानां को भूमि दिलाने का प्रबन्ध करती है। यह 
नीचे लिखे काय भी कर सकती है :--गाँव में रोशनी; पहरा देना और 
स्मशान, स्नानागार, एच्विन से आग बुकाने, मनोरंजन या दिलच्रहलाव 
आदि का प्रत्रन्ध करना । 

गरीबों और अपादिजों को सहायता पहुँचाने के लिए कुछ पेरिशों 
की यूनियन या समिति स्थापित को गयीं हैं | बरों? में भी ऐसी समितियों 
की स्थापना हुई है। समिति को एक संस्था संरक्षक वोड ( बोड-आफ- 
गार्डियन्स ) है। उसका प्रधान काय द्रिद्र लोगों को भोजन-बस्त्र देना 
तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाना और मुर्दों के गाड़ने का 
प्रबन्ध करना है यह दरिंद्रों को आजोबिका के लिए काम की सुब्यवस्था 
करता है; द्रिद्रालयों और अपाहिजखानों का प्रत्नन्ध करता है | बोड की 
आय का मुख्य साधन दरित्र-रक्षा-कर है | 

लन्दन का स्थानीय शासन--इड्डलेंड की राजधानी लन्दन 
है। उसकी कुल जनसंख्या ८७ लाख है; यह संसार भर के किसी भी 
राज्य की राजधानों को जनसंख्या से अधिक हैं। यहाँ के स्थानीय 
शासन की एक अलग ही व्यवस्था है। इसका स्थानीय शासन खासकर 
दो संस्थाओं द्वारा होता है :---( १ ) लन्दन कारपोरेशन, और ( २ ) 
लन्दन काउन्टी-कौंसिल । लन्दन कारपोरेशन का कार्यक्षेत्र प्राचीन 
लन्दन शहर है; और, लन्दन काउन्टी-कौंसिल का कार्यक्षेत्र है, उसके 
बाहर, नया बसा हुआ लन्दन शहर । लन्दन कारपोरेशन का काय 
लाड मेयर, एलडरमेन, और साधारण सदस्यों द्वारा होता है। लंदन 
काउन्टी कोंसिल नये लन्दन शहर की सब (€ अड्डाईस ) काउन्टी- 
कोंसिलों के ऊपर है। इसका संगठन तथा अ्रधिकार इंग्लैंड की दूसरी 
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काउन्टी कौंसिलों जैसे हैं | इसे लन्दन कारपोरेशन के सम्बन्ध में भी 
कुछ अधिकार हैं। | 

स्थानीय संस्थाएं और केन्द्रीय सरकार--उन्नीसवीं और 
बीसवीं सदी में यहाँ स्थानोय संस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार का निरीक्षण 
ओर नियन्त्रण करने का अधिकार क्रमशः बढ़ा है। अब (१) नीचे 
लिखे विभाग व्यापक रूप से उनका निरीक्षण करते हँ--स्वास्थ्य- 
मंत्री, शिक्षा-बोड, व्यापार ब्रोड, यातायात-मंत्री, गह-कार्यालय ( होम- 
आफिस ) ओर बिजली कमिश्नर | प्रत्येक विभाग के अधिकारी का 
अपने-अपने विषय संत्रन्धी अधिकार है मिसाल के तोर पर स्वास्थ्य 
मंत्री स्थानीय संस्थाश्रों के स्वास्थ्य-काय का निरीक्षण करता है । (२) 
कुछ विषयों में केन्द्रीय मन्त्री ऐसे नियम बना देते हैं, जो स्थानीय 
संस्थाओं को पालन करने होते हैं। (३) आमतौर से स्थानीय 
संस्थाओ्रों को ऋण तभी मिलता है, जच्न केन्द्रीय विभाग उप्तकी मंजूरी देदे। 
(४) विशेष कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता उसी दशा में 
मिलती है, जब वह काये सन्‍्तोषजनक रीति से किया जाय। (५) स्थानीय 
संस्थाश्रों के हिसात्र की जाँच जिले के लेखा-परीक्षक (श्राडीटर) करते 
हैं, जिनकी नियुक्ति स्वास्थ्य-मंत्री द्वारा होती है। (६) जनता स्थानीय 
अधिकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय विभागों से शिकायत कर सकती है; 
इस पर उसकी जाँच होकर आ्रावश्यक कायवाही की जाती है | 

केन्द्रीय सरकार केवल निरीक्षण या नियन्त्रण करती है, वास्तविक 
कार्य-सम्पादन तो स्थानोय संस्थाओं द्वारा ही होता है, जो जनता 
द्वारा निवांचित सदस्यों की होती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
स्थायी कर्मचारी किसी का को स्वयं नहीं करते। इस प्रकार यहाँ 
अधिकारों का केन्द्रीकरण नहीं है, स्थानीय संस्थाएं अपने क्षेत्र में 
स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं, और ब्रिटिश जनता की विविध क्षेत्रों 
में स्वाधीनता बढ़ाने में सहायक होती हैं 





दूसरा खंड 


राष्ट्रमंडल के अन्य भाग 
कक 
तेरहवाँ परिच्छेद 
ब्रिटिश साम्राज्य 


राष्टरमडल ओर ब्रिटिश साम्राज्य-- राष्ट्रमंडल वही संस्था 
है जिसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता था। पीछे साम्राज्य शब्द में 
दूसरे देशों का शोषण करने ओर उन्हें पराधीन बनाने की भावना व्यक्त 
होने लगी । इसलिए ब्रिटिश राजनीतिशों ने सन्‌ १६२६ की सामप्राज्य- 
परिषद्‌ के निश्रयों में तथा १६३१ के “वेस्ठमिस्टर कानून में, जिसका 
अगले अ्रध्याय में वन किया जायगा, ब्रिटिश साम्राज्य का उल्लेख 
समानता-सूचक “ब्रिटिश कामनवेल्थ” श्रथांत्‌ ब्रिदिश राष्ट्रमंडल के 
नाम से किया । उस समय उसके सदस्य ये माने गए थे--केनेडा, 
दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, आस्ट्रे लिया,न्यूजीलेंड, न्यूफाउंडलेड और 
आयर (उत्तरी भाग छोड़कर शेष आयलैंड)। ये सब्न स्वराज्य-प्रासत 
प्रदेश थे | इनमें से पहले पांच तो इंगलेंड के उपनिवेश ही थे। इन 
सब के,निवासियों का अंगरेजों से नजदीक का सम्बन्ध था और ये 
इंगलेंड के बादशाह को अपना बादशाह मानने में गव॑ करते थे । 

सन्‌ १६४७ में बर्मा स्वाधीन हुआ । पर वह स्वाधीन होने के साथ 
ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक्‌ हो गया | इधर भारत, पाकिस्तान और 
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सोलोन ने सवाधीनता प्राप्त की। इन एशियाई राज्यों का जाति ओर 
वरण में अंगरेजों से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं था। पर इंगलेंड इन्हे अपने 
संगठन में रखने को उत्सुक था | इसलिए अक्तूबर १६४८ में राष्ट्रमंडल 
के राज्यों के प्रधान मंत्रियां के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि 
“अ्रिटिश राष्ट्रमंडल” में से 'त्रिटिश” शब्द निकाल दिया जाय, इसे केवल 
राष्ट्रमंडल कहा जाया करे | इस विषय की व्यारेवार बातें आगे लिखी 
जायंगी । यहाँ खास बात यह कहनी है कि जिसे अब राष्ट्रमंडल' कहा 
जाता है, वह पहले ब्रिटिश राष्ट्रमंडल और उससे भी पहले ब्रिटिश 
साम्राज्य कहा जाता था। इसलिए इस संस्था का पहले का परिचय 
प्रामत करने के लिए हमें “ब्रिटिश साम्राज्य” का विचार करना द्ोगा । 

ब्रिटिश साम्राज्य की विशालता--इस भूमंडल में, समय- 
समय पर कितने ही साम्राज्य हुए हैं| अत्र भी कई साप्राज्य मौजूद हैं । 
उनके विविध गुण-दोषों का विचार न करके, हमें यहाँ केवल यही 
कहना है कि नया नाम ग्रहण करने तक, जनसंख्या अं,र विस्तार के 
विचार से, ब्रिटिश साम्राज्य सत्र से बरढा-चढ़ा रहा है। इसके सब्र भागों 
का कुल क्षेत्रफल १३४ लाख वगे मील, ओर जनसंख्या, लगभग ५० 
करोड़ थी । यह क्षेत्रफल ओर जनसंखया, संसार के स्थल भाग के 
च्षेत्रहल, और कुल जनसंख्या के चौथाई-चौथाई के लगभग था | इस 
साप्राज्य की ५० करोड़ जनसंख्या में से करीब पांच करोड़ तो ब्रिटिश 
संयक्त-राज्य में ही थी । शेष पतालीस करोड़ में से लगभग ३६ करोड़ 
जनता अकेले भारतवर्ष की (विभाजन से पूव) थी । इस प्रकार 
ब्रिटिश साम्राज्य की विशालता का मुख्य आधार भारतवपष ही 
रहा है | ५ 

ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण केसे हुआ १--सा््ाज्य- 
स्थापना के विचार से इंगजैंड' की स्थूल रूप से तीन हालतें रही हैं: --- 
(१) सोलहवीं सदी में कुछ देशों का पता लगाया गया। (२) 
सतरहवीं सदी में कुछ उपनिवेश बसाए गए, (३) पीछे विजय और 


ब्रिटिश साम्राज्य ७७ 


कूटनीति से, ओर चतुराई या होशयारी से अनेक प्रदेशों पर अधिकार 
किया गया । 

संसार के जो हिस्से इस साम्राज्य में शामिल हुए हैं, उनमें से एक 
भारतवष को छोड़कर शेष या तो वोरान ये, या वहाँ ऐसे आदमी रहते 
थे, जिन बेचारों के पास सभ्य” मनुष्यों से लड़ने के साधन या इच्छा 
न थी | योरप्यिनों की जो टोली जहाँ पहुँच गई, उसने वहां अधिकार 
कर लिया | पंदरहवीं सदी के अन्त में योरपीय देशों के साहसी यात्री 
नए-नए ऐसे देशों की खोज में निकले, जो उन्हें मालूम न थे | स्पेन 
पुतंगाल इस कार्य में सत्रसे आगे थे । फांस और हालौंड भी इंगल्लैंड से 
पहले कार्यक्षेत्र में आगए थे । इसलिए अंगरेजों की इन्हीं देशों के आद- 
मियों से मुठभेड़ हुईं, नए प्रदेशों के मूल निवासियों से नहीं । दूसरे 
योरपियन, आरम्भ में श्रंगरेजों की अ्रपेन्ञा बलवान थे, तो भी वे हार 
गए । इसका एक कारण यह हुआ कि उन्हें लड़ाई के लिए अपने-अपने 
देशों से जन-धन का इन्तजाम करना पड़ता था, इसके खिलाफ, अ्रेंगरेज 
उस समय के धार्मिक अत्याचार आदि के कारण नए प्रदेशों में ही 
जाकर बस गए थे । इसके अल्वावा दूसरे योरपियन देशों की शक्ति चटी 
हुईं थी । वे योरप में दबदबा जमाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, 
ओर विदेशों में भी पेर जमाना चाहते थे । आपस की होड़ के कारण 
इनकी शक्ति बहुत घट चुकी थी। इसलिए इंगलेंड को इन पर विजय 
पाने में विशेष असुविधा न हुईं | स्पेनवालों ने सोलहवीं सदी के अन्त 
(सन्‌ १४८८ ई०) में इंगलोंड पर आक्रमण किया, परन्तु उस समय 
खाड़ी में भयंकर तृफान आजाने से उसका अरमाडा” नाम का विशाल 
बेड़ा नष्ट हो गया और इंगलैंड की, दूसरे देशों पर घाक जम गई । फिर 
इसने दूसरों के द्वारा खोज किए हुए, और दूसरों के साफ किए हुए नए 
देशों पर धोरे-चधीरे अधिकार करने की ठानो, ओर ऊपर बताए हुए 
कारणों से यह इसमें सफल हो गया। इस तरह ब्रिटेन की साप्राज्य- 
पताका अमरीका, अफ्रीका, और आस्ट्र लिया आदि के विविध भागों 
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तथा बहुत से टापुओं पर फहराने लगी | 

यह तो साम्राज्य के उन भागों की बात हुईं, जो वीरान थे, जिनके 
निवा्स। अ्रसम्य थे | भारतवर्ष ऐसा नहीं था | अँगरेज यहाँ इसे जोतने 
के इरादे से नहीं आए थे | यहाँ आने का उनका मुखय प्रकट या ज़ाहिरा 
उद्द श्य व्यापार करना था, ओर वे नम्नर व्यापारी के रूप में ही यहाँ 
आए । धारे-घधोरे अपनो कोठियों की रक्षा के लिए ये सेनिक प्रबन्ध 
करने लगे । उन दिनों यहाँ पुतेगाल, हालेंड और फ्रांस वाले भी श्रड्डा 
जमाने की कोशिश में थे; उनकी अ्ंगरेजों से ईषा और होड़ होनी 
स्वाभाविक थी . विदेशों ताकतों के आपस में घोर युद्ध हुए, जिनमें 
अश्ञान अथवा फूट के कारण भारतवासियों ने भी भाग लिया। अन्त 
में विजय अ्रंगरेजों की रही, और इन्होंने सन्‌ १८५७ तक छुल-बल या 
कोीशल से भारत के बहुत से हिस्से पर प्रत्यक्ष अथवा गोण रूप से 
अपना अधिकार जमा लिया। याद रहें कि योरपियनों ने अ्रकसर 
चालाकियों, युक्तियों और षड़यंत्रों से काम लिया, और कुछ खास 
दशाओं में ही तलवार का उपयोग किया । फिर, योरपियन सेनिकों 
की संख्या भी उस समय यहाँ बहुत कम थी। अरंगरेजों ने ज्यादहतर 
यहाँ के हो एक देशी राज्य के राजा या सरदारों को धन या पद का 
लालच देकर उनके बल पर दूसरे राज्य को, और कभी-कभी उसी 
राज्य को विजय” किया । इस प्रकार उन्होंने अधिकांश में भारतवासियों 
की ही सहायता से, उनकी तलवार से, इस देश में अपना साम्राज्य 
स्थापित किया । 

साम्राज्य-निर्माण के कारणु--ब्रिटिश साम्राज्य के बनने में 
नीचे लिखी बातें सहायक हुईं :--- 

(क) इंगलैंड की भौगोलिक स्थिति, जिसका वर्णन इस पुस्तक 
के पहले अ्रध्याय में किया जा चुका है, इस काय के लिए अनुकून थी । 
देश छोटा तथा चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण अच्छी तरह 
सुरक्षित भी था। फिर यहाँ जीवन-निर्वाह की कठिनाइयों से लाचार 
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होकर, अंगरेजों को बाहर जाने-आने और विद्न-बाधाश्ों का सामना 
करने की आदत डालनी पड़ी इससे इन्हें उपनिवेश बसाने में सुविधा 
मिनी । 

(ख) इंगलोंड की सोलहवीं सतरहवीं सदी की धार्मिक असहिष्णुता 
ने भी अंगरेजों को साम्राज्य-निर्माण में चहुत सहायता दी | जिन लोगों 
को धामिक अत्याचार न सह सकने के कारण स्वदेश में रहना कठिन 
हो गया; वे जहाज़ों पर चढ़कर इधर-उधर निकल पड़े और तरह- 
तरह की मुसीब्रतों का सामना करके संसार के बहुत से हिस्सों में 
पहुँच गए । 

(ग) अगरेज पादरियों का भी साम्राज्य-निर्माण्य में बड़ा भाग है। 
अपने राज्य या देश-भाइयों की सहायता पाकर, ये अपने धर्म श्रोर 
अपनी सम्यता का प्रचार करने के लिए, दूर देशों में गए । धीरे-धीरे 
इन्होंने उनके निवासियों को ईसाई बनाया | जत्र-जब्र इन नए ईसाइयों 
तथा पुराने धर्म वालों का विरोध हुआ और अशान्ति मची तो इन्होंने 
उसके खूब बढ़े-चढ़े समाचार भेजकर अपने देशवालों की तथा अपने 
धमवाले दूसरे लोगों की सहानुभूति प्रास की, ओर अन्त में सैनिक 
शक्ति से रौचर जमाकर अँगरेजों ने नए देश में कुछ-न-कुछ अधिकार 
पा लिया । 

[ श्री० डाक्टर वी० शिवराम ने अपनी पुस्तक ( कम्पेरेटिव कालो- 
नियल पालिसी ) में लिखा है कि केवल मिशनरियों के ही काय से 
ब्रिटिश साम्राज्य ने आस्ट्रे लिया, फिजी, दक्षिण और मध्य अफ्रौका, 
सीरालोयन, वमो और गायना आदि महत्वपूण उपनिवेशों में अपनी 
जड़ जमायी । इन तमाम स्थानों में ब्यापारिक सम्बन्ध या राजनेतिक 
नियन्त्रण होने से बहुत पहले मिशनरियों के अड्डे बन गये थे | ] 

(घ ) नेपोलियन ने कहा था कि श्रंगरेज जाति दुकानदारों को 
जाति है। अंगरेजों के व्यापार-को शल ने भी इनका साम्राज्य बढ़ाने में 
बड़ा सहारा लगाया है। भारतत्रप आ्रादि अनेक देशों में पहले-पहल 
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व्यापार के नाते ही अंगरेजों ने अपने पेर जमाए थे | 

( च ) अंगरेजां की महाजनी प्रकृति भी साम्राज्य-विस्तार में 
सहायक हुई है । संयुक्त-राज्य अमरीका के भूतपूब राष्ट्रपति तिलसन का 
यह कथन ठीक हा है कि पू जी की चाले विजय को चाले हैं। जिस 
निबल देश ने अँगरेजां से रुपया उधार लिया, वह पछे जाकर इनके 
प्रभाव में आ गया; इन्हें वहाँ व्यापार आदि को विशेष सुविधाएँ मिल 
गयीं । अपनी रक्षा के लिए इन्होने वहाँ अपनी सेना रख लो, ओर 
एक-एक मंजिल तय करके, बहुधा ऋण को जमानत में देश का एक 
भाग गिरवी रखकर, इन्हाने सारे देश में अपना रीब जमा लिया 
फ़ारिस, चीन मिश्र आदि में कुछ-कुछ इसी तरह अंगरेजां का दखल 
हुआ । 

जो हो, श्रंगरेज कई कारणों से बाहर गये, उन देशों की हालत 
देखी भालो | जहाँ जैसा मौका मिला उससे लाभ उठाया और 
साम्राज्य कायम किया । जुदा-जुदा देशों का कुछ खास विचार श्रागे 
प्रसंग आने पर किया जायगा । 

साम्राज्य में रहनेवाली जातियाँ--मोटे तं।र से साम्राज्य के 
सब हिस्से दो श्रेणियों में बांठे जा सकते थे। एक श्रेणी में वे भाग थे, 
जिनमें खुद अगरेजों की, या दूसरी योरपीय जातियों के श्रादमियों की 
संख्या अथवा प्रभुता विशेष थी। इनमें सम्यता, विशान, नौति, 
आदि की विशेष उन्नति थी | इन्हें स्वराज्य के लगभग पूरे अधिकार 
थे । दूसरी श्रेणी में वे भाग थे, जिनके निवासी गैर-योरपियन जातियों 
के थे; इनमें विविध प्रकार को उन्नति बहुत कम थी, ये आधुनिक 
सभ्यता में पिछड़े हुए माने जाते थे, या इनमें ग्रापसी मतभेद था और 
संगठन की कमी थो । ये भाग ज्यादहतर परतंत्र थे | इन गेर-योरपियन 
या अ्नगोरी जातियों को पराधीनता के कारण ही छोटे से ब्रिटिश 
टापू का इतना बड़ा साम्राज्य बना हुआ था | अब हम यह विचार करते 
हैँ कि राजनेतिक दृष्टि से इस साम्राज्य के कितने भाग थे । 
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साम्राज्य के राजनेतिक भाग--ब्रिटिश साम्राज्य का संगठन 
बहुत पेचीदा रहा है। प्रथम योरपीय महायुद्ध के बाद ब्रिटिश संयुक्त- 
राज्य को छोड़ कर, बाकी साप्राज्य के मुख्य राजनेतिक भाग 
ये थे :--- 

( १ ) डोमिनियन या स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश । इनमें ( क ) केनेडा, 
( ख ) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, ( ग ) आस्ट्र लिया, ( घ ) न्यूजी- 
लेंड, (च ) न्यूफाउंडलैंड और (छ ) आयरिश-फ्री स्टेट ( दक्षिण 
आयलड ) थे | इनके दो भाग किए जा सकते थे :---( श्र ) जो उपनि- 
वेश थे, ओर ( ञ्रा ) जो उपनिवेश नहीं थे । उपर जो छः डोमिनियन 
बतलाई गयो हैं, उनमें से प्रथम पाँच तो ( स्वराज्प-प्राम ) उपनिवेश 
ही थे, केवल आयरिश फ्रो स्टेट ही ऐसा था, जो उपनिवेश नहीं था | 

[ इन प्रदेशों के पद या स्थिति के लिए अ्रगरेजी शब्द 'डोमिनियन 
स्टेटस” है। और, क्योंकि इन्होंने अपने भीतर तथा बाहरी सब विषयों में 
करीब-करीब पूरा स्वराज्य पा लिया था, 'डोमिनियन स्टेटस” का अथ 
व्यवहार में साम्राज्यान्तगंत (साम्राज्य के अन्दर ) स्वराज्य हो गया। 
कुछ लेखक 'डोमिनियन स्टेटस” के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य” शब्द 
का प्रयोग करते हैं । | 

( २) भारतव्ष | 

( ३ ) उपनिवेश-विभाग के अ्रधीन प्रदेश । इनमें से ज्यादहतर 
उपनिवेश थे। इनकी संख्या बहुत बड़ी थी। इनमें से कुछ में 
उत्तरदायी शासन आरम्म किया गया था। मिसाल के तौर पर 
सीलोन ( लड्ढा )। 

( ४ ) रक्चित राज्य ( प्रोटेक्टेड स्टेट्स ) | इनमें प्रभु तो अपने- 
अपने राज्य का था, परन्तु त्रिटिश सरकार को बाहरी विषयों में अ्रथवा 
बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के विषयों में, कुछ राजने तिक अधिकार 
था; उदाहरण के लिये, सुडान | 

[ संरक्षक राज्य को अपने रक्षित राज्य में कुछ अधिकार सहज हो 
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मिल जाते हैं इस लिए अकसर बलवान राज्यों की यह इच्छा रहती है 
कि अधिक-से-अधिक देश हमारी संरक्षता स्वीकार करलें । वे इस बात 
का प्रयत्न करते रहते हैं कि अवसर मिलते ही, वे उन यज्यों को अपनी 
संरक्षता में ले आवे, जो उनसे कमजोर होने पर भी उनके अधीन न 
हों । रक्षित राज्य से कोई दूसरा राज्य सीधा राजनेतिक सम्बन्ध नहीं 
कर सकता; यदि कोई राजनेतिक सम्बन्ध स्थापित होता है तो संरक्षक 
राज्य द्वारा ही हो सकता है। रक्षित राज्य बनने से अ्रकसर उस राज्य 
का, अधीन राज्य बन जाने का रास्ता खुल जाता है| ] 


हि 


मजा 
चौदहवाँ परिच्छेद 

ब्रिटिश साम्राज्य से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 

पहले कहा गया है कि राष्ट्रमए्डल ब्रिटिश साप्राज्य का ही नया 
नाम ओर रूप है। ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण के विषय में पिछले 
परिच्छेद में लिखा जा चुका है | इस परिच्छंद में यह विचार किया 
जायगा कि ब्रिटिश सामप्राज्य क्यों किन अवस्थाओं में राष्ट्रमशडल बना । 
पहले यह जान लेना चाहिये कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो प्रदेश 
स्वाधीन हुए हैं, उन्हें स्वाधीनता किस प्रकार प्राप्त हुई है। क्‍या इड्डूलेंड 
के सूत्रधार आरम्भ से ही इतने उदार थे कि वे अपने साप्राज्य के 
प्रत्येक अंग को स्वराज्य प्रदान करते गए; यदि नहीं तो उन्हें ऐसा 
करने की प्रेरणा कब्र से और क्यों हुई । 

अमरीका का सवाल---इंगलेंड की उपनिवेश-नीति में श्रमरीका 
के संयुक्त-राज्यों का प्रश्न प्रमुख है | इन्हें संक्षेप में अमरीका कहा जाता 
है । सन्‌ १७७६ से पहले यह प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य का ही अ्रंग था | 
इस वष यहाँ के उपनिवेशों में इंगलेंड के दमन-पूर्ण शासन से असन्तोष 
इतना बढ गया कि आखिर उन्हें इंगलेंड के विरुद्ध अस्त्र उठाने पड़े 
ओर युद्ध करके स्वाधीनता प्राप्त करनी पड़ी । इसकी कथा संत्तेप में 
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इस प्रकार है । 

सतरहवीं सदी में बहुत से अंगरेज धार्मिक और राजनेतिक भशणड़ों 
के कारण इंगलंड को छोड़ कर अमरीका में जा बसे | ये स्वाधीनता 
प्रेमी थे । इंगलेंड से बहुत दूर होने के कारण तथा उस समय यातायात 
को सुविधाएँ भी न होने से इन पर इंगलेंड का कोई कड़ा नियंत्रण नहीं 
चल सकता था | किन्तु इंगलेड अपने उपनिवेशों से अधिक-से-अधिक 
लाभ उठाना चाहता था | उसने अपने व्यपार की उन्नति के लिए ऐसे 
कानून बनाए जो उपनिवेशों के वास्ते हानिकर तथा उनकी स्वाधीनता 
में बाधक थे । इस पर अमरीकावासियों में बहुत असन्तोष कैला, पर 
इंगलेड ने उस ओर ध्यान न दिया। इसके अतिरिक्त फ्रॉसीसो युद्ध के 
(बाद उसने अपनो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक टिकट-कानून 
( स्टाम्प ऐक्ट ) बनाया, जिसका आशय यह था कि अमरीका वाले 
अपने दस्तावेजों, तिजारती हुँडियों, बिलों, रसीदों श्रोर अखबारों आदि 
पर इंगलेंड का बना टिकट खरीद कर लगावें | इससे खासकर सौदागरों, 
वकोलों तथा पत्र-प्रकाशकों की हानि स्पष्ट थी। उपनिवेशों ने इस 
पर विद्रोही भावना प्रगट की; आखिर, ब्रिटिश पलिमेंट को यह कानून 
रह करना पड़ा, पर वह उपनिवेशों पर टेक्‍्स लगाने के अधिकार पर 
हट रही। सन्‌ १७६७ में उसने श्रमरीका जानेवाली चाय, कागज और 
काँच के सामान आदि पर कर लगा दिया। अमरीका वालों का 
सिद्धान्त था “बिना प्रतिनिधित्व, कर नहीं? अ्रथांत्‌ जब्र कि ब्रिटिश 
पारलिमेंट में हमारे प्रतिनिधि नहीं, तों उसे हम पर किसी प्रकार का 
कोई कर लगाने का अधिकार नहीं । अपने मोखिक विरोध का कुछ 
फल न होते देख उन्होंने विदेशी ( अगरेजी ) वस्तु बहिष्कार, और 
स्वदेशी उद्योगां को उन्नति करने की नीति अपनाई । उन्होंने चाय पीना 
छोड़ दिया, और जब्र इंगलेंड से चाय के कुछ जहाज वहाँ पहुँचे तो 
चाय के सन्दूकों को समुद्र में फेक दिया । अपनी प्रभुता का खुलमखुला 
विरोध होते देख ब्रिटिश सरकार बदला लेने पर उतर आई । 
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इसके जवात्र में उपनिवेशों ने सन्‌ १७७६ में स्वाधीनता की घोषणा 
कर दी | 

स्वाधीनता की घोषणा--श्रमरीका की स्वाधीनता की घोषणा 
का प्रस्ताव सविस्तर है। शुरू में कहा गया कि “कभी-कभी मानवीय 
प्रटनाश्ों के परिणाम-स्वरूप यह अनिवार्य हो जाता है कि एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र से संयुक्त करने वाले राजनीतिक सूत्रों को तोड़ दे, और 
संसार के अन्य अधिकारों के साथ, वह पृथक्‌ और समान स्थिति प्राप्त 
करे जिसे पाने का स्वाभाविक अ्रधिकार उसे प्राकृतिक नियमों तथा 
प्रकृति-रूप देवता द्वारा मिला है। इस अवस्था में यह आवश्यक है 
कि मानव-विचारों का सम्मान करते हुए वह राष्ट्र अपने पृथक होने के 
कारणों की घोषणा करे । 

“हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं, किसब मनुष्य समान बनाए 
गए हैं | उनको परमात्मा ने कुछ बुनियादी श्रधिकार प्रदान किए हैं 
जिनमें जीवन-स्वतन्त्रता और सुख के साधन सम्मिलित हैं। इन 
ग्रधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्यों में शासन-व्यवस्था का 
प्रबन्ध किया जाता है, जो अपने उचित अधिकार प्रजा की सहमति से 
प्रात करती है। जब्र कोई शासन-व्यवस्था किसी रूप में इन उद्द श्यों के 
लिए घातक सिद्ध होती है, तो यह प्रजा का अधिकार होता है कि वे 
उसे बदलदे या मिठादे |”? 

घोषणा में आ्रागे यह ब्रताकर कि इंगलेंड के बादशाह ने उपनिवेशों 
के विरुद्ध क्या-क्या काय किया, और इंगलेंड वालों ने उनकी न्याय की 
माँग की कैसी उपेक्षा की, कहा गया कि “इसलिए हम लोग, जो 
संयुक्तराज्य अ्रमरीका के प्रतिनिधि के रुप में कांग्रेस में उपस्थित हैं, 
संसार के सर्वोच्च न्यायाधीश से अपील करते हुए इन उपनिवेशों की 
जनता के नाम पर गम्भीरता-पूवंक यह घोषित करते हैं कि ये संयुक्त 
उपनिवेश खतंत्र और स्वाधीन राज्य हैं, और ऐसा इन्हें अधिकार 
पूवंक होना चाहिए। ये ब्रिटिश ताज (बादशाह) के प्रति वफादार 
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होने से मुक्त हो गए हैं | इनका ग्रे टब्रिटेन से सब राजनतिक सम्बन्ध टूट 
गया है और टूट जाना चाहिए । इन्हें स्वाधीन ओर ख्तंत्र राज्योंश्की 
हैसियत से युद्ध करने, सन्धि करने, व्यापार चलाने ओर वे सभो काम 
करने के अ्रधिकार हैं, जो स्वतंत्र राज्य अधिकार-पूवक कर सकते हैं । 
इस घोषणा के समथन में, ईश्वर की सहायता का पूरा भरोसा करते 
हुए, हम आपस में अपने तन मन और घन का उत्सग करने की शपथ 
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इस घोषणा के बाद अमरीकी उपनिवेशों का ग्र टब्रिटेन से संग्राम 
छिड़ गया । लड़ाई में पहले तो अंगरेजों को कुछ सफलता मिली । 
पीछे तख्ता पलट गया। अन्त में उपनिवेशों की जीत हुई और वे 
इंगलंड की प्रभुता से पूर्णतया मुक्त हो गए | सन्‌ १७८३ में, बारसाई 
की सन्धि से इंगलेंड ने संयुक्तराज्य श्रमरीका की स्वाधीनता स्वीकार 
करली | 


अमरीका की स्वाधीनता ओर ब्रिटिश साम्राज्य-- 
इससे स्पष्ट है कि अठारहवीं सदी के श्रन्तिम भाग तक श्रेंगरेज 
अपने उपनिवेशों को भी स्वशासन के अधिकार देने में कितने 
ग्रनुदार थे | ब्रिटिश साम्राज्य से अमरीका के निकल जाने पर अगरेजों 
को बहुत दख हुआ; अपनी प्रतिष्ठा की बात पर श्रड़े रहने से ही 
उन्होने अमरीका को खोदिया | उन्हें यह कल्पना नहीं थी कि अश्रमरीका 
यहाँ तक दृढता दिखाएगा | अस्तु, जब कि अ्रंगरेजों ने अमरीका को 
खोया, उसो समय के लगभग उन्होंने सोभाग्य से भारतबष में श्रपने 
पांव जमा लिए थे , धीरे-धीरे यहाँ उनका प्रभुत्व बढ़ता गया। उन्होंने 
इस देश से उचितानुचित बेहद लाभ उठाया । ” इससे उन्हें अमरीका 
खोने से होने वाली हानि नहीं अखरी | फिर, स्वाधीन होने के बाद 
इंगलेंड अं,र अमरीका के आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे । अमरीका 
इंगलेंड का इतना अच्छा सहायक सिद्ध हुआ, जितना वह पराधीनता . 
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की अवस्था में शायद ही होता। अमरीका की स्वाधीनता-प्रामरि से 
अंगरिजों ने एक शिक्षा ली। इसके बाद उन्होने उपनिवेशों की क्रमशः 
ग्रधिकार-प्राप्ति का विराध नहीं किया । जब-जब् उन्होंने जिस सीमा तक 
स्वतंत्रता प्राम करने को इच्छा प्रकट की, इंगलेंड ने उसे स्वीकार ही 
किया, उसे यह फिक्र रही कहीं कोई उपनिवेश अमरीका की तरह 
साम्राज्य से अलग न हो जाय | स्मरण रहे कि उनकी यह उदारता 
गोरी जातियों के उपनिवेशों तक ही सौमित रही | उदाहरणवत्‌ आयर 
(आयलैंड) और भारतवर्ष को अपनो स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए 
सुदीध और दृट संघ लेना पड़ा । 

अब हम यह बतलाते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के जिन भागों ने 
स्वराज्य प्राप्त किया, उनमें उसका क्या क्रम रहा | 

साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य-प्राप्ति का क्रम--ब्रिटिश साम्राज्य 
के सब्च भागों को उनका वतमान राजनंतिक पद एक ही रीति से नहीं 
मिला । शासन-सुधार का क्रम अलग-अलग रहा है। खास प्रगति उन 
उपनिवेशों में हुई, जिनमें अंगरेजों या योरपियनों की संख्या अधिक 
थी । पहले उपनिवेशों में भीतरी शासन का अधिकार पाने पर जोर 
दिया गया, पीछे कुछ ने अपने बाहरी यानी दूसरे देशों सम्बन्धी नीति 
भी खुद ही तय करने की ओर ध्यान दिया। जिन उपनिवेशों ने इसमें 
सबसे ज्यादह सफलता पाई, वे अत्र स्व॒राज्य पाए हुए प्रदेश हैं; ये बहुत 
कुछ इंगलेंड की बराबरी के हो गए हैं । 

साम्राज्यान्तगंत भागों के स्वराज्य की प्रगति एक सदी से हुई है, 
तो भी पिछले तीस व से इसमें बहुत वृद्धि हुई है; इसका मुख्य कारण 
यह है जब से इन प्रदेशों ने योरपीय महायुद्ध (१६१४-१८) में भाग 
लिया, उनमें राष्ट्रीया की भावना का बहुत तेज विकास हुआ और 
वे यह चाहने लगे कि हम विदेश-नीति में भी अपना स्वतन्त्र और 
स्पष्ट मत सूचित किया करें। पीछे शान्ति-परिषद और राष्ट्र-संघ 
में शामिल होने से उन्हें अन्तरोष्ट्रोय महत्व मिल गया। सन्‌ 
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१६२६ की सामप्राज्य-परिषद ने ब्रिटिश साम्राज्य की उस समय की 
परिस्थिति को नियमानुसार मान लिया। इसके बाद की वेधानिक 
बातें प्रायः उस परिषद की रिपोट में बताए हुए सिद्धान्तों से ही 
निकलीं । 

साम्राज्य-परिषद--.उन्नीसवीं सदी के पिछले हिस्से तक ब्रिटिश 
सरकार उपनिवंशों के मामलों में बहुत-कुछ स्वयं ही निशय कर देती 
थी, उनसे विशेष परामश नहीं किया जाता था। सबत्रसे पहले 'कालो- 
नियल कान्फ्र स” ( उपनिवेश-परिषद्‌ ) सन्‌ श््८७ में महारानी 
विक्टोरिया को जुब्ििली के अ्रवसर पर हुईं। उपनिवेशों के विषय में 
कोई खास निरणेय नहीं हुआ; उससे पहले साम्राज्य के संघ-शासन की 
चर्चा थी, उसका भी प्रस्ताव उपस्थित न किया गया | पीछे इस परि- 
पद के अधिवेशन १८६७, १६०२ और १६०७ में हुए। सन्‌ १६०७ 
ई० से परिषद का नाम साम्राज्य-परिष्रद ( इम्पीरियल कान्फू स ) हो 
गया। इसके अधिवेशन महत्वपूर्ण होने लगे। यह विचार हुआ कि 
स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मन्त्रो तथा साप्राज्य के अ्रन्य भागों 
की ओर से इंगलेंड का उपनिवेश-मन्त्री इसमें सम्मिलित हो, सभापति 
का पद इंगलेंड का प्रधान मंत्री अहण किया करे और श्रधिवेशन चौथे 
बर्ष हो, परिषद के प्रस्ताव परामश के रूप में हो हों, विरुद्ध मत रखने- 
वालों के लिए उनका बंधन न हो । 

साम्राज्य परिषद का पहला अ्रधिवेशन सन्‌ १६११ में हुआ । 
ग्र टब्रिटेन चाहता था कि उपनिवेश उसकी जल-सेना के लिए सहायता 
दे परन्तु आस्ट्र लिया आदि ने अपनी छोटो-छोटो जल-सेनाएँ अलग 
रखना हो अच्छा समझा । सन्‌ १६१७५ में महायुद्ध के कारण कान्फ्र स 
का साधारण अधिवेशन न हौ सका | पीछे सन्‌ १६१७ में इंगलेंड के 
प्रधान मंत्री ने स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मन्त्रियों को इंगलेंड 
के युद्ध-मन्त्रिमए्डल की खास बेठकों में भाग लेने के लिए बुलाया । 
भारतवर्ष के भी प्रतिनिधि! लिए गए। इस प्रकार बढ़ा हुआ मंत्रि- 
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मंडल साप्राज्य-युद्ध मंत्रिमए्डल” कहा जाने लगा! युद्ध और शान्ति 
सम्बन्धी बहुत मदत्वपूण तथा जरूरी विपयों का विचार इसी में हुआ । 
इसका सभापति इंगलेंड का प्रधान मंत्रो होता था। युद्ध के कम महत्व 
के विषय, या ऐसे विपय जिनका युद्ध से सीधा सम्बन्ध नहीं था, उनका 
विचार सामप्राज्य-युद्ध-परिपद में हुआ; इसका सभापति इंगलोंड का 
उपनिवेश-मंत्री होता था । 

यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-प्रात्त उपनिवेशों का कामनवेल्थ 
के स्वतन्त्र राष्ट्र, और भारतवर्ष को उसका एक महत्वपूर्ण अंग, माना 
जायगा । इन उपनिवेशों तथा भारतबष को विदेश-नीति के सम्बन्ध में 
अपना मत प्रकट करने का पूरा अधिकार होगा। इस बात की यशथेष्ट 
व्ववस्था की जायगो कि जिन महत्वपूरा विषयों का सम्बन्ध साम्राज्य के 
कई भागों से हो, उनका निर्णय आपस की सलाह से किया जाय; और, 
उस सलाह के आधार पर, अलग-अलग सरकारों के निश्चय के अनुसार, 
सम्मिलित कारवाई को जाय । न 

योरपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) में उपनिवेशों तथा भारतवष ने 
इंगलैड की खूब सहायता की । महायुद्ध समाप्त होने पर स्वराज्य-प्राप्त 
उपनिवेशों ने बासाई के संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रसंघ की 
स्व॒तन्त्र सदस्यता प्राप्त की। तब से ये प्रदेश प्रायः ब्रिटेन की बरात्ररी 
के हो गए | यद्यपि भारतवष की ओर से भी, वासाई के संघि-पत्र पर 
हस्ताक्षर किये गए थे, और यह देश राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बनाया 
गया, इसे वह राजनेतिक पद प्राप्त नहीं हुआ, जो स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों 
को मिला | 

साम्राज्य-परिषद में प्रथम योरपीय महायुद्ध से पहले भरतबंष की 
ख्रोर से कोई श्रलग आदमो भाग नहीं लेता था; पाछे भारतमन्त्रो, तथा 
भारत-सरकार से नामज़द किए हुए दो आदमो इसके अधिवेशनों में 
शामिल होने लगे । साम्राज्य-परिषद के, सन्‌ १६२६ के अधिवेशन में 
सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि ग्रे टब्रिटेन, और साम्राज्य 
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के स्वराज्य प्रात प्रदेशों का पद आपस में बरात्रर है। भीतरी या बाहरी 
किसी विपय में कोई दूसरे के अधीन नहीं हैं; बादशाह के प्रति राजभक्ति 
रखने से सत्र एक सूत्र में बंधे हें, आर शथ्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्य 
होने को हैसियत से वे स्वतंत्रता पूबक मिले हुए हैं । 

परिषद ने यह भी निश्चय किया कि हरेक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश का 
गवनर-जनरल बादशाह का प्रतिनिधि है, उसका उस प्रदेश के शासन 
सम्बन्धो महत्वपूर्ण विपयो में वहो पद है, जो बादशाह का ग्रे ठब्रिटेन 
में हैं | परिषद्‌ ने इन प्रदेशां के सन्धि करने के भी कुछ अधिकारों को 
स्वोकार किया । उसकी सिफारिश के अनुसार सन्‌ १६२६ मंइन 
प्रदेशों की भावी शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने के लिए 
एक कमेटी नियत को गई । इस कमेटी ने सिफारिश को कि ब्रिटिश 
पालिमेंट सन्‌ १६२६ की परिषद के निश्चय के आधार पर एक कानून 
बनाए । साप्राज्य-परिषद के अगले अधिवेशन में, जो सन्‌ १६३० में 
हुआ; इस विपय पर आवश्यक विचार हुआ। अन्त में पालिमेंट में 
परिषद के सन्‌ १६२६ ओर १६३० के पस्तावों को अमल में लाने के 
लिए सन्‌ १६३१ में “वेस्टमिन्स्टर-स्टेट्यूट' नाम का कानून बनाया । 
स्वराज्य-प्रात्त उपनिवेशों और आयरिश फा स्टेट ने इसी बप इस कानून 
को स्वोकार कर जिया | इस समय से ब्रिटिश सरकार ओर स्वराज्य-प्रातत 
प्रदेशों का सम्बन्ध इसी कानून के अ्रनुसार रहने लगा । 

वेस्टमिंस्टर कानून-“ इस कानून की प्रस्तावना मं कहा गया 
है कि (क) क्योंकि बादशाह ब्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्यों के स्वतंत्र 
मेल की निशानी है, और वे सदस्य बादशाह के प्रति राजभक्ति रखते 
हुए आपस में मिले हुए हैं, बादशाह के उत्तराधिकार, पद या सम्मान 
आदि के कानून के परिवतन के बारे में त्रेटिश पालिमेंट के साथ-साथ 
घराज्य-प्राप्त प्रदेशों को पार्लिमेंटों की भी स्वीकृति आवश्यक होगी | 
(ख) अत से, त्रिटिश संयुक्त-राज्य की पालिमेंट द्वारा बनाया हुआ 
कोई कानून किसी स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश के कानूनों का भाग नहीं माना 
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जायगा, जत्र तक कि वह प्रदेश उसके लिए प्राथना न करे, और उससे 
सहमत न हो । 

इस कानून में 'डोमिनिय्न! (स्तरराज्य-प्राम प्रदेश) की कोई परिभाषा 
या व्याख्या न देकर उनके नाम गिना दिए गए। इस कानून की 
मुख्य बात यह है कि साम्राज्य के किसो स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश का भविष्य 
में बननेवाला कोई कानून या उसका कोई अंश इस आधार पर रह 
नहीं होगा कि उसका ब्रिटिश पालिमेंट द्वारा बनाए हुए कानून या 
नियम से मेल नहीं बेठता । स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश की पालिमेंट को यह 
अधिकार होगा कि वह ब्रिटिश पालिमेंट के कानून को उस सीमा तक 
रद्द या संशोधित करे, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रदेश से हो । 


त्रिटिश राष्टरमंडल- “इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्‌ १६२६ 
की साम्राज्य-परिषद के प्रस्तावों में और पीछे सन्‌ १६३१ के वेस्टमिंस्टर 
कानून में ब्रिटिश साम्राज्य को 'त्रिथिश कामनवेल्थ” या ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल कहा गया | वास्तव में इस समय साम्राज्य! शब्द में शोषण 
ओर हिन्सा की गंध आने लग गई थी। यह शब्द इतना अ्प्रिय हो 
चला था कि कोई स्वाभिमानी राष्ट्र अपने आपको साम्राज्य का अंग 
कहलाना पसन्द नहीं करता था, इससे उस राष्ट्र की श्रधौनता सूचित 
होती थी | जो राज्य अपने आन्तरिक विषयों में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके 
थे, और बाहरी मामलों में अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करते जा रहे थे, 
उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए और इंगलेंड को भी सभ्य संसार में 
कुछ ऊंचा दिखाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सूत्रधारों ने अपने 
संगठन को “ब्रिशिश राष्ट्रमंडल” कहना शुरू किया । 
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पिछले परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि ब्रिटिश साम्राह्य- 
परिषद का जो अधिवेशन सन्‌ १६२६ में हुआ, उसमें ब्रिटिश साम्राज्य 
को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा गया था । पीछे सन्‌ १६३१ के वेस्टमिन्स्टर 
कानुन में इसी नाम का उपयोग हुआ । उसके बाद तो यही नाम चल 
पड़ा । इसके बाद सन्‌ १६४८ में इस नाम में परिवर्तन हुआ, और 
श्रिग्िश राष्ट्रमंडल में से ब्रिटिश शब्द निकाल दिया गया और इसे केवल 
राष्ट्रमंडल कहा जाने लगा । यह परिवर्तन क्‍यों ओर किस प्रकार हुआ, 
इसका विचार करने से पूव हमें इस संगठन की इस बीच की अ्रवस्था 
का शान प्राप्त कर लेना चाहिए। 
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ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के संगठन में परिवर्तन--सन्‌ १६२६ 
के बाद त्रिटिश राष्ट्रमंडल के संगठन में मुख्यतया दो परिवतंन 
कक 

(१) सन्‌ १६३४ में भारतवप के लिए जो नया विधान बना, उसके 
अनुसार बा को भारत से अलग कर दिया गया। बात यह थी कि 
बर्मा अपनी पे दावार और खासकर मिद्ठी के तेल के कारण इंगलंड के 
लिए बहुत उपयोगी रहा था | सिंगापुर में जल-सेना का केन्द्र बनने से 
बर्मा का महत्व ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के लिए और भी बढ़ गया था। 
इधर, विशेषतया प्रथम योरपीय महायुद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में 
स्वातंत्य-आन्दो नन अधिकाधिक अग्रसर होने से अगरेजों को उसके 
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साथ बर्मा के खतंत्र होने की आशंका थी। अस्तु, उन्होने सन्‌ १६३५४ 
मं भारत तथा बर्मा के-जनमत पर ध्यान न देकर बमा के लिए भारत से 
अलग शासनउद्धति का निर्माण कर दिपरा। अरब से भारतवर्ष को तरह 
वर्मा को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक अलग महत्वपूर्ण अंग माना जाने 
लगा । स्मरण रहें कि इन दोनों देशों को ब्रिश्शि राष्ट्रमंडल' के स्वतंत्र 
राष्ट्रों था सदस्यों का पद नहीं दिया गया | 

(२) आयरिश फांस्टेट सन्‌ १६३७ में आयर नाम से स्वतंत्र 
प्रजातंत्र राज्य चना ओर सन्‌ १६४८ मे यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल' से 
पथक हो गया । इसके विषय में आगे खुलासा लिखा जाता है। 

स्वतंत्र प्रजातंत्र आयर को स्थापना- प्रथम योरपीय 
महायुद्ध से बहुत पहले से आयलेंड, खासकर उत्तरी आयलेड को छोड़ 
कर उसके शेष भाग के निवासो इंगल्लींड को प्रभुता से मुक्त होने का 
प्रयत्न कर रहे थे । वे स्वराज्य (होमरूल) चाहते थे । महायुद्ध के समय 
आयरिश नेताओ्रों ने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया था। सन्‌ 
१६१६ में ग्रे टब्रिटेन और आयलैंड में लड़ाई हुईं, जो सन्‌ १६२१ तक 
रही | सन्‌ १६२० में ब्रिटिश पालिमंट ने कानन पास करके उत्तरी 
आयलैंड और दक्षिण आयशेंड के लिए अलग-अथ्रलग पार्लिमेंट की 
व्यवस्था की | उत्तरो आयलेंड ने इसे स्वीकार कर सन्‌ १६२१ में 
पालिमेंट का निवाचन किया, यह पालिमेंट ब्रिटिश पालिमेंट के ही 
अधीन रही । 

दक्षिण आयलेड तो पहले से ही प्रजातंत्र की घोषणा कर चुका 
था, उसने सन्‌ १६२१ ई० की सन्धि से आयरिश फॉ स्टेट? को स्थापना 
की | इस विषय का कानन १६२२ से अमल में आया। इस से 
थग्रायरिश फो स्टेट” एक जुदा राज्य हो गया। सन्‌ १६३२ के 
चुनाव में डी० वेलेरा के दल की विजय हुईं । आप बादशाह के प्रति 
राजभक्ति की शपथ लेने के विरुद्ध थे। आपने इस प्रथा को उगा देने 
का प्रस्ताव 'डल? (प्रतिनिधि-सभा) में पास करा लिया | सिनेट ने उसे 
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पात न किया | पीछे श्ण महीने की ग्रावश्यक मियाद ब्रीत जाने पर 
बह फिर 'डिल? में पेश किया गया। इस सभा में इस बार भो वह 
बहुमत से स्वीकार हुआ । सिनेट द्वारा नामंजूर हो जाने पर भी श्रत्र वह 
नियमानुसार कानून बन गया । दूसरा काम डी० वेलेरा ने यह किया 
कि इंगलेंड को लगान सम्बन्धी रकम देना बन्द कर दिया। आयरिश 
फो-स्टरेट से यूनियन जेक! नाम का अंगरेजी क्रंडा हटा दिया गया; वहां 
अब स्त्रतंत्र आयरिश पताका फहराने लगो | डी० वेलेरा की स्पष्ट नीति 
यह रही कि शासन-विधान को उन सत्र धाराओं में संशोधन या पररे- 
वर्तन कर दिया जाय जो एक राष्ट्र की पूरा प्रभुता के अधिकार के विरुद्ध 
हों | इस तरह सन्‌ १६३६ के अन्त में, शासन-विधान मूल मसविदे से 
काफों बदल गया | आखिर, सन्‌ १६३७ में जनता के मत के अनुसार 
नया विधान बनाया गया । इसके अनुसार इस राज्य का नाम थायरिश 
फी स्टेट! हटा कर पुराना नाम आयर! (आयलेंड) रखा गया। उत्तरी 
आयलैंड अभो इसमें शामिल नहीं हुआ, पर उसके लिए दरवाज़ा 
खुला रखा गया । 

सन्‌ १६३७ का विधान - इस विधान की प्रस्तावना को 
भाषा बहत मार्मिक और हृदयग्राही है। इसमें प्रभु ईसा मसीह के प्रति 
अधघोनता सूचित की गयी है, जिसने आयरिश जनता के पूबजों को 
कठिन परोज्षा का सदियों में, रक्षा को । राष्ट्र की न्‍्यायोचित खतन्‍्त्रता- 
प्राप्ति के लिए पू्वजों के वीरतापूर्ण संघ को याद किया गया है। 
विधान का लक्ष्य यह बताया गया है कि सावजनिक हित की उन्नति 
हो, व्यक्तियां के सम्मान अर स्वतन्त्रता का निश्चय रहे, सच्ची 
सामाजिक व्यवस्था प्राप्त हो, देश में एकता हो, और अन्य राष्ट्रों से 
मेल-जोल रहे । 

विधान में कहा गया है कि आयलैंड एक प्रभुताप्रापत, स्वतन्त्र ओर 
प्रजातन्त्र राज्य है। आयरिश राष्ट्र का यह चिरस्थायी, कभी न मिटने- 
बाजा, और प्रभुतायुक्त अधिकार है कि खुद अपनी शासनपद्धति पसन्द 
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करे, दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्ध ठहराये और अपने राजनतिक 
ग्राथिक तथा सांस्कृतिक जोवन का, अ्रपनी प्रतिभा और परम्पराओं के 
अनुसार, विकास करे। राष्ट्रीय कण्डा तिरंगा है, उसमें हरा, सफेद 
आर नारडी रह होता है | सरकारो कामकाज का प्रमुख भाषा आयरिश 
हें; हाँ, अगरेजा के इस्तेमाल को भी इजाजत है। 

दूसरे योरपीय महायुद्ध ( १६३६-४५ ) में आयर तटस्थ रहा; 
उसने इंगलेंड के पक्ष में होकर जमंनो से युद्ध नहीं छेड़ा । इससे कई- 
कई सवाल पेदा हुए, जैसे--क्या आयर ब्रिटिश राष्ट्रमएडल ( कामन- 
वेल्थ ) का सदस्य है ? और क्या कोई सदस्य-राषट्र ऐसे समय सटस्थ रह 
सकता है, जब्र कि बादशाह ने युद्ध छेड़ रखा हो। यह कहा जा सकता 
है कि सन्‌ १६३७ से जहाँ तक भोतरी मामलों का सम्बन्ध है, आयर 
रिपब्लिक था; और विदेशी-नीति सम्बन्धी कुछ बातों में वह ब्रिटिश 
रा्ट्रमंडल का सदस्य था। वह ऐसो 'डोमीनियन? था, जिसमें बादशाह 
की तरफ से गवनरजनरल आदि कोई एजन्ट नहीं रहता था । वहाँ स्वदेश 
सम्बन्धी किसी भी कानून या महत्वपूण आज्ञापत्र पर प्रेसिडेन्ट के ही 
हस्ताक्षर होते थ। घरू विषयों में बादशाह का कोई स्थान नहीं था । 
लेकिन बाहरो मामलों में, आयर के मन्त्रियां को सलाह लेकर, बादशाह 
आवश्यक करवाई कर सकता था । अपने राज्य से बाहर आयर के सत्र 
नागरिक ब्रिटिश नागरिक थे, ओर इस हेसियत से उन्हें ब्रिटिश राम डल 
में कुछ नागरिक अधिकार, ओर विदेशों में सुरक्षा केश्रधिकार प्राप्त थे । 

ब्रिटिश राष्ट्रमएडल का राष्ट्रमंडल में परिवर्तंन--- उेसा 
पहले कहा गया हैं, सन्‌ १६४७ में जअिटिश राष्ट्रमए्डल के कई भागों ने 
सतन्‍्त्रता प्रात कर ली । वर्मा तो खतंत्र होने के साथ ही ब्रिटिश राद्र- 
मण्डल से पथक हो गया। इधर भारतवष स्वतन्त्र हुआ, इसके साथ 
ही इसका एक भाग अलग होकर पाकिस्तान कहा जाने लगा, वह भी 
एक स्वतन्त्र राज्य हुआ । सोलोन ( लड्ढा ) ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त को । 
इस प्रकार ब्रिटिश राष्ट्रमर्डल में तीन स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण हो 
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गया, जिनके निवासियों का जाति ओर वण अरंगरेजों से भिन्न है। 
सवाल यह पैदा हुआ कि ये राज्य जिनकी अपनी विशेष परम्परा और 
इतिहास आदि है उस संस्था के सदस्य केसे रहें जिसके नाम के 
साथ ब्रिटिश शब्द लगा होने से, उसमें ब्रिटिश प्रभुता दिखाई पड़ती 
है | इंगलेंड दूसरे महायुद्ध के बाद योरप में प्रथम क्या दूसरी श्रेणी का 
भी राष्ट्र नहीं रहा था। वह इन एशियाई राज्यों को अपने संगठन में 
रखने के लिए उत्सुक था, और क्योंकि इन राज्यों का बहुत समय से 
ब्रिटिश राष्ट्रमएडल से सम्बन्ध चला आर रहा था, ये भी उस सम्बन्ध को 
एक दम तोड़ देना नहीं चाहते थे। इसलिए अक्तूबर १६४८ में ब्रिटिंश 
राष्ट्रमण्डल के राज्यों के प्रधान मंत्रियों ने एक सम्मेलन करके यह निश्चय 
किया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के नाम में से “ब्रिटिश” शब्द निकाल दिया 
जाय; इसे भविष्य में केवल 'राष्ट्रमएडल” कहा जाया करे। नाम के साथ 
रूप में भी परिव्तत हुआ है; इसका विचार आगे किया जायगा | 


राष्ट््णणडल से आयर अलग- सन्‌ १६४६ में आयर ने 
वें देशिक सम्बन्ध सूचक कानून रद्द कर दिया | यह सम्बन्ध इतना ही'ः 
था कि जत्र तक आयर राजदूत या व्यापार-दूतों को नियुक्ति और अनन्‍्तरों 
प्रीय समर तों के लिए इंगलेड के बादशाह को मान्यता देता रहे, तत्र 
तक बादशाह आयर की और से उक्त कतंव्य को पूरा करता रहे। 
अब इस प्रणाली का अन्त हो राया है और बादशाह के स्थान पर 
आयर का प्रधान हो उक्त काये करेगा । आयर अ्त्र राष्ट्रमंडल का 
सदस्य नहीं है, वह पूर्णतया सावभौम सत्तायुक्त राष्ट्र है । 


आयर ओर राष्ट्रमंडल का सम्बन्ध; एक नयी पद्धति 
--- इससे एक नयी पद्धति स्थापित की गई। आयरिश प्रधान मन्त्री 
श्री कोस्टोलो के प्रस्ताव के अनुसार आयर का सहयोग और सम्पर्क 
राष्ट्रमणडल से बना रहेगा वह ब्रिटिश नागरिकों को अपने नागरिक 
मानेगा | इसी प्रकार इंगलड आथरिश नागरिकों को अपने नागरिक 
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मानेगा | इससे शत्रिटेन-स्थित आयरिशों की भावी नागरिकता को समस्या 
हल हो जायगी | आरयर में ब्रिटिश नागरिक, और इंगलेंड में आय- 
रिश नागरिक विदेश नहीं माने जायँंगे | ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्रा एटली 
ने आबर के इस दृष्टिकोण को स्वोकार कर लिया है। इस प्रकार उस 
मध्यम माग को हू ढ़ निकाला गया है, जिससे राष्ट्र मंडल के अन्तगंत 
पूर्ण सावभोम राज्यों का अस्तित्व बना रह सकता है | 


रा्ट्रभरडल के अंग-..प्रमए्ठल के अन्तर्गत अ्रत्र ब्रिटिश 
संयुक्त-राज्य के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रदेश हैं :-- 
( १ ) स्वराज्य-प्रात्त उपनिवेश--केनेडा, दक्षिण अफ्रोका का यूनियन, 
आरस्द्र लिया, और न्यूजलंड | ढ 
(२ ) स्वाधीन राज्य--भारत, पाकिस्तान, और सोलोन (लंका) । 
इनका ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध है, तथा इनकी शासनपद्धति 
केसी है, इसका आगे क्रमशः विचार किया जायगा । 


राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद--कुछ वर्ष पहले, जब्र कि 
राष्ट्रमंडल को ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता था, राजनातिज्ञों के सामने 
यह प्रश्न था कि क्या स्वराज्य-प्रात प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य से अपना 
सम्बन्ध तोड़ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार इसका ठाक-ठ।क जवाच्र देने से 
बचतो रहा | सन्‌ १६३० के साप्राज्य-सम्मेलन ने भी इस विषय में कुछ 
निश्चय नहीं किया | सन्‌ १६३३ म॑ आयरिश फ्रो-स्टेट सरकार से इस 
बात का साफ उत्तर चाहा कि यदि आयरिश जनता ब्रिटिश कामनवेल्थ 
से अपना सम्बन्ध तोड़ने का फेसला करे तो क्या वह युद्ध या आक्रमण 
की कारवाई समझो जायगी। ग्रेट ब्रिटन ने बड़ो चतुराई से कहा कि 
वह ऐपे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहतो, जो बिलकुल मनगढ़ंत या 
कल्पनात्मक है, श्रर इसीलिए जञ्र तक असल में संकट मौजूद न हो, 
वह यह नहीं बतला सकता कि वेसा “होने की दशा में उसका क्‍या रुख 
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होगा । साधारण तौर से स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों को जिस राजनैतिक था 
आशिक अधिकार को आवश्यकता प्रतोत होती है, उसके उपयोग 
में ग्रंट श्रिद्र न बाधक नहीं होता; और ये प्रदेश साप्राज्य में बने रहने में 
अपनी कोई हानि नहीं समझते । 

ग्रत्र त्रिटिश साप्राज्य ने राटट्मएण्डल का नाम ग्रहण कर लिया तो 
पूर्वोक्त प्रश्न का रूप यह होगया कि क्या कोई स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश रा5- 
मण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है | इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से 
नहीं काय से मिव गया है। पहले कहा जा चुका है कि आयर ने 
राष्ट्रमएडल से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया है। उसका यह काय युद्ध या 
आक्रमण की करवाई नहीं समझो गई । राष्ट्रमंडल का अंग न रहनेपर 
भी आयर का उससे सम्पक ओर सहयोग बना हुआ है । 


सोलहवबाँ परिच्छेद 
स्वराज्य-प्रात्त उपनिवेश ओर ब्रिटिश सरकार 


ग्रव हम इस जात का विचार करंगे कि राष्ट्रमएडल के स्वराज्य-प्राप्त 
उपनिवेशों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध है । 

गवने र-जनरल ओर गवनर च्ब न्यूजीलैंड ने अपने गवनेर- 
जनरल को ओर न्यूफाउंडलेंड ने अपने गवनरको, पहले की तरह बादशाह 
के एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रखा है। शेष तीन उप- 
निवेशां में गवनेर जनरत्त का वहों स्थान है, जो बादशाह का इंगलेंड की 
शासन-व्यवस्था में है; वह बादशाह का प्रतिनिधि है, न कि ब्रिटिश 
सरकार या उसके किसी अंग का | 

[ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केनेडा ओर दक्षिण 
अफ्रोका में हाई-कमिश्नर ओर श्ास्ट्रे लिया में 'रेप्रेजंटेटिव” रहता 
हैं। ] 

१३ 
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अब ब्रिटिश सरकार और राष््रमए्डल के स्वराज्य-प्राम उपनिवेशों 
को सरकारें मं जो पत्र-व्यवहार होता है, वह प्रधान मन्त्रियों द्वारा होता 
है, न कि गवनर-जनरल द्वारा । गवनर-जनरल को मुख्य-मुख्य सरकारी 
कागजों को कापो भेज दो जातो है, उसे प्रबन्धकारिणो सभा के निश्चयों 
की सूचना उसो प्रकार दो जातो है, जिस प्रकार इंगलेंड के बादशाह को 
वहाँ के मंत्रिमएडल के निश्चयों की । 

गवनर-जनरल सीधा बादशाह से पत्रव्यवहार कर सकता है। उसे 
बादशाह नियुक्त करता है, परन्तु नियुक्ति स्वराज्य-प्रात्त उपनिषेश की 
सरकार की इच्छा के अनुसार ही को जाती है। गवनर-जनरल का 
कायकाल साधारण तौर से पाँच या छः साल होता है। इस बीच में 
उसके वेतन में कमी नहीं को जाती । 

आस्ट्रेलिया के छः प्रान्तों में से हरेक के लिए गवनर की नियुक्ति 
भी बादशाह द्वारा होती है। इनको नियुक्ति बादशाह ब्रिटिश सरकार के 
परामश के अनुसार करता है। 

संधि ओर युद्ध; विदेश नीति -- जत्न कोई स्वराज्य-प्राप्त उप- 
निवेश राष्ट्रमए्डल के बाहर के देश से संधि करना चाहता है तो उसे इस 
बात का अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि इसका राष्ट्रमण्डल के 
दूसरे हिस्सों की सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, और, 
जिन सरकारों से उस संधि का सम्भन्ध आता हो, उन्हें उसकी सूचना दे 
देनी चाहिए, जिससे वे इसके विषय में विचार कर सके । इस प्रकार 
की सूचना पानेवाली हरेक सरकार का कत्तव्य है कि वह जहाँ तक 
हो सके, जल्दी उस संधि के सम्बन्ध में अपना विचार जाहिर करे | जत्र 
तक कि संधि का प्रस्ताव करनेवाली सरकार को दूसरी सरकारों के 
विरोध की सूचना न मिले, वह यह मानते हुए अपनी करवाई जारो रख 
सकती है कि संधि आम तौर से सत्र को मान्य है। तो भो दूसरी 
सरकारों पर किसी प्रकार का बंधन डालने वाली बात करने से पहले 
यह आवश्यक है कि उनकी साफ रजामन्दी ले ली जाय | यदि सूचना 
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पानेवाली कोई सरकार संधि के बारे में विशेष विचार करना श्रावश्यक 
ममभे तो वह इसके लिए अपना प्रतिनिधि नियत करदे। ऐसे प्रति- 
निधियं से विचार-विनिमय और समझौते के बाद संधि का मसविदा 
तैयार किया जाता है, ओर उस पर उक्त उपनिवेश का, बादशाह द्वारा 
नियुक्त प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता है। इसके बाद संधि करनेवाले 
उपनिवेश की सरकार अपनी पालिमेंट की सलाह से उस पर अपनी 
मंजूरी देतो है। तत्र वह संधि अमल में आती है | इसमें थ्रटिश सरकार 
कोई हस्तक्षेप नहीं करती । 

जब कोई स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश दूसरे स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश 
या उपनिवेशों से संधि करना चाहता है, या संधि का विषय ऐसा होता 
है, जिसका सम्बन्ध राष्टरमएडल भर से होता है तो राष्ट्रमएडल की एकता 
को भावना रखने का प्रयत्न किया जाता है। राष्ट्रमर्डल के स्वराज्य- 
प्राप्त उपनि4श तथा शंगलेंड की सरकार उसके सम्बन्ध में आपस में 
विचार करती है| यदि ग्ावश्यक होता है तो सब सरकारों के प्रतिनिधियों 
की कान्फ्रस को जातो है। काफी सोच-विचार बहस के बाद संधि की 
शर्तें तव की जाती हैं | संधि के अन्तिम स्वरूप का निश्चय हो जाने पर 
विविध सरकारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होते हैं | पीछे हरेक सरकार 
अपनो-अपनी पार्लिमेंट की सलाह से संधि की स्वीकृति देती है । 

यदि ब्रिटिश सरकार किसी देश से संधि करती है तो वह संधि 
राष्ट्रमंडल के किसो स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश की सरकार पर उस समय 
तक लागू नहीं होती, जब्र तक कि उस उपनिवेश की सरकार स्वतन्‍त्र 
रूप से उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे । 

यदि ब्रिटिश सरकार किसी राज्य से युद्ध करे तो राष्ट्रमंडल के किसी 
स्व॒राज्य-प्राप्त उपनिवेश के लिए इंगलेंड का पक्ष लेकर उस युद्ध में 
भाग लेना आवश्यक नहीं है| वह चाहे तो तठस्थ रह सकता है । दूसरे 
योरपीय महायुद्ध में आयर ने श्रिटिश राष्ट्रगंडल का अंग होते हुए भी 
जमेनी से युद्ध नहों छेड़ा । 
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स्॒राज्य-प्रात उपनिवेश विदेशी राज्यों में अपने स्वतंत्र राजदूत रख 
सकते हैं | उदाहरण के लिए केनेडा का अपना राजवूत वाशिंगटन 
(अ्रमराका के संयुक्त-राज्य) में रहता है । 

स्वराज्य-प्राम उपनिवेशों को विदेश-नीति सम्बन्धी एक विचार 
करने की बात हिन्दुस्तानियों के वहाँ जाने और बसने की है। इसके 
सम्बन्ध में पीछे विचार किया जायगा । 

रक्षा सम्बन्धी नीति--आरम्भ में, साम्राज्य के सभी भागों 
की रच्ता के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाओं द्वारा प्रबन्ध करती 
थी । इसमें घारे-धीरे परिवतन हुआ । सन्‌ १६२३ और १६२६ की 
साप्राज्य-परिषदों में यह निश्चय हुआ कि साप्राज्य के प्रत्येक स्राज्य- 
प्राप्त उपनिवेश को पालिंमेंट अपनी-अपनो सरकार को सिफारिश पर 
यह निश्चय करे कि उसे अपने उपनिवेश की रक्षा के लिए क्या-क्या 
उपाय करने चाहिएँ | अपने यहाँ की भ।तरो तथा बाहरी रक्षा करने का 
मुख्य उत्तरायित्व उस उपनिवेश को सरकार पर है। जहाँ तक सम्भव 
हो, प्रत्येक उपनिवेश में जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना को 
उन्नति इस प्रकार की जाय कि उसकी व्यवस्था, ट्र निंग, हथियार, स्टोर 
ओर दूसरा सामान एक ही ढड़ का हो, जिससे वह दूसरे उपनिवेशों की 
सेना से; आवश्यकता होने पर शाप्र हो सहयोग कर सके | पहले ब्रिटिश 
साम्राज्य को रक्षा सम्बन्धी मोटी-मोटो बातों का विचार साप्राज्य-परिषद, 
और विशेष बातों का विचार साम्राज्य-रक्ता-कमेटी करतो थी। अब्र 
श्रिटिश साप्राज्य का नाम राष्ट्रमंडल हो जाने से उक्त संस्थाओं के नाम 
में तदनुसार परिवतन हो जायगा । 

न्याय सम्बन्धी अपील--प्रिवों कौंसिल के सम्बन्ध में, चौथे 
परिच्छंद में कहा जा चुका है| उसकी न्याय-उपसमिति साम्राज्य के कुछ 
भागों के मुकदमों की अन्तिम अ्रपील सुनती है। इसमें स्वराज्य-प्राप् 
उपनिवेशों के भी कुछ न्यायाधीश होते हैं। इन उपनिवेशों में से 
आस्ट्र लिया ने सन्‌ १६०० में अपने शासन-विधान में यह व्यवस्था 
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करली कि वहाँ के विधान सम्बन्धी विषयों में वहाँ का ही हाईकोट अन्तिम 
निरणंय किया करे | सन्‌ १६०६ में दन्षिण अफ्रीका ने भी इस दिशा में 
कदम बढ़ा दिया । दूसरे उपनिवेशों के भो बहुत कम मुकदमों की अपोले 
इस उपसमिति में जाती हैं। ये उपनिवेश अपने-अपने शासन विधान 
में इस विपय का संशोधन करके, प्रिवी-कॉसिल से अपना सम्बन्ध हटा 
सकते हैं | 

राष्ट्रमंडल के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश अब स्वयं अपने भाग्य के 
निमांता हैं; किसी पर दूसरे का दबाव नहीं है। हरेक उपनिवेश अब् 
यह खुद निश्चय करता है कि दूसरे उपनिवेशों से वह कहाँ तक सहयोग 
करे । इस प्रकार धीरे-घारे, लेकिन बड़ी मज़बूतों से, ये अपनो स्रतंत्रता 
बढ़ाते जा रहे हैं । 


सतरहवाँ परिच्छेद 
स्वराज्य-प्रात्त उपनिवेशों का शासन 


[(क) केनेडा, (ख) दक्षिण श्रफ़ीका का यूनियन, (ग) आस्ट्रे लिया, 
आर (घ) न्यूजीलेंड ] 

अंगरेजों के उपनिवेश संसार के जुदा-जुदा हिस्सों में हैं। सब 
उपनिवे शों में से सिफ ऊपर लिखे चार ख्वराज्य पाए हुए हैं ।इन 
उपनिवेशों का कुल क्षेत्रफल लगभग ७५ लाख वर्ग मोल, यानी सारे 
राष्ट्रमंडल के आधे से अधिक है | 

इन उपनिवेशों की शासनपद्धति कुछ उसी दड़ को है, जैसी ग्रे ट- 
श्रिटेन की; ओर क्योंकि उसका विचार इस पुस्तक के पहले खंड में 
खुलासा तोर पर किया जा चुका है, यहाँ उसके सम्बन्ध में, 
थोड़े में ही लिखा जाता है । इन उपनिबेश का श्रिटिश सरकार से जो 
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सम्बन्ध है, वह पिछले परिच्छेद में व्योरेबार बताया गया है, उसे यहाँ 
दोहराने की जरूरत नहीं | 


(क) केनेडा 


यह उपनिवेश उत्तरी अमरीका का उत्तरी हिस्सा है। यहाँ की 
गोरी जनता उन लोगों की है, जो सतरहवीं सदी में योरप के धार्मिक 
अत्याचारों के कारण यहाँ आए थे। इस उपनिग्श के जुदा-जुदा 
हिस्सों में अंगरेज समय-समय पर आकर बसे; कुछ हिस्से युद्ध या सन्धि 
से भी अिटिश साप्राज्प में आए हैं | इस उपनिवेश का कुल क्षेत्रफल 
सेतीस लाख वर्गमोल हैं | यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६४१ की गणना 
के अनुसार एक करोड़ पन्द्रह लाख थी | 

ऐतिहासिक परिचय --योरपीय जातियों में सबसे पहले यहाँ 
आकर बसने वाले फ्रांसीसी थे । अंगरेज़ यहाँ बहुत पीछे, सन्‌ १७१३ 
ई० से आने लगे । उस वर्ष फांस और इंगलेंड की एक लम्बी लड़ाई 
खतम हुई, और, फ्रांस ने अ्रंगरेज़ों को केनेडा को कुछ ज़मीन और 
न्यूफाउन्डलैंड दिया । केनेडा का कुछ और हिस्सा इंगर्लेंड को फांस 
से, एक दूसरो लड़ाई की सुलह होने पर, मिला । 

केनेडा के उत्तर में अंगरेज़ों का बल अधिक था, ओर दक्षिण 
भाग में फांसीसियों की संख्या विशेष थी। ये लोग आपस में लड़ते 
रहते थे । इसलिए श्रिटिश सरकार ने सन्‌ १८३६ में लाड डरहम 
को यहाँ भेजा कि वह जाँच करके बतलावें कि इन दोनों हिस्सों का 
आपसी मनमोटाव किस तरह दूर हो । लार्ड डरहम की रिपोर्ट केनेडा 
के राजनेतिक इतिहास में बड़े महत्व की है। केनेडा में उस समय 
जातिगत बेर-विरोध त्रहुत अधिक था, अ्रंगरेज ओर फ्रांसीसी बात-बात 
में आपस में लड़ते-झगड़ते थे; अज्ञान फेला हुआ था; केनेडा वाले 
उस समय अपने देश की रक्षा करने में भी अ्रसमथ थे । यह सब होते 
हुए भी, लाड डरहम ने अ्रपनो रिपोर्ट में उदारता और दूरन्देशी से 
जोरदार शब्दों में सिफारिश को कि केनेडा को उत्तरदायी शासन 
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दिया जाय; उसके दानों हिस्सों को मिलाकर उनका शासन केनेडा की 
पालिमेंट के अध/न कर दिया जाय । इंगलेंड के कुछ राजन तिश्ञ इससे 
महमत न थे, वे व्मन-नीति के पक्ष में थ। उनके विचार से सारे 
असंतोष और विद्रोह का एक ही उपाय था--दमन ओऔ।र दण्ड से 
शिक्षा देना । परन्तु केनेडा के, ओर खुद इंगलोड के सोभाग्य से 
उनकी कुछ न चली; ओर, ब्रिटिश सरकार ने लाड डरहम की रिपोर्ट 
स्वीकार कर ली । ह 

शा सनपद्धति “सन्‌ १८६७ ई० में ब्रिटिश पालिमेंट में, (ब्रिटिश 
उत्तरी अमरीका कानून” पास हों गया । इसमें उन प्रस्तावों को कानूनी 
रूप दिया गया, जो क्यूबेक ( केनेडा ) में बहुत वादविवाद या बहस 
मुबाहसे, ओर समभोते के बाद खुद केनेडा वालों ने किए थे | पहले 
पुराना केनेडा (अन्टेरिया ओर क्‍्यूबेक ), नोवास्कोशिया तथा 
न्यू्ंजविक एक राज्य में मिले। पीछे सन्‌ श्८७१ ई» में ब्रिटिश 
कोलम्बिया भी इसी संघ में शामिल हो गया । न्यूफाउन्ड लौंड इस संघ 
में शामिल नहीं हुआ | केनेडा की शासनपधति १८६७ के कानून के 
अनुसार है, उसमें पीछे समय-समय पर आवश्यक संशोधन हुए हैं। 
ये संशोधन सन्‌ १६३१ तक ब्रिटिश पालिमेंट ने (केनेडा की सरकार की 
इच्छा के अनुसार) किए हैं | केनेडा का विधान सिद्धान्त से संघात्मक, 
कठिनाई से बदलने वाला, ओर लिखित है | इन बातों में यह संयुक्त राज़व 
अमरोका की शासनपद्धति से मिलता है; इंगलड से नहीं। परन्तु व्यवहार 
में केनेडा की शासनपद्धति श्रिटिश शासनपद्धति की हो नकल है। 

संघ-पालिमेंट--केनेडा की पार्लिमेंट की दो सभाएँ हैं:--( १ ) 
सिनेट ओर ( २ ) कामन्‍्स सभा | सिनेट में €६ सदस्य होते हैं | ये 
केनेडा को सरकार की सिफ़ारिश पर इंगलेंड के बादशाह की श्रोर से, 
केनेडा के गवनर-जनरल द्वारा जन्म भर के लिए नामज़द किये जाते 
हैं; इसमें शत यह होती है कि उनकी उप्र ३० वष से अधिक हों, वे 
विदेशी न हों, और उनमें से प्रत्येक के पास चार हज़ार डालर अ्रर्थात्‌ 
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लगभग बारह हजार रुपय की जावदाद हो। स्पीकर! ( अध्यक्ष ) को 
मिला कर १४ सदस्यों का 'कोरम? होता है | 


केनेडा के जुदा-जुदा हिस्सा के लिए जानेवाले सदस्यों को संखवा 
कानून से निधारित है | गवनर-जनरल को सिफारिश से चार हिस्सा में 
से हरेक के एक-एक या दो-दो सदस्य और विए जा सकते हैं। इस 
प्रकार सदस्यों में आठ तक वृद्धि हो सकतो है। सिनेट के कुल सदस्यों 
का संख्या १०४ से अ्रधिक नहीं हो सकता । 


कामन्स-सभा की उम्र श्रकसर पाँच वष होती हैं। यह जनता की 
चुनी हुई होतो हे, इसके सदस्यों के चुनाव के लिए हरेक बालिग स्त्री- 
पुरुष को मत देने का अधिकार है। इसके सदस्यों में से ६५ क्यूबेक 
प्रान्त के होते हैं। यह संख्या १६३१ की मनुष्य-गणना के आधार पर 
४४,१६८ आदमियां के पीछे एक प्रतिनिधि के हिसात्र से, निश्चित 
की गयी थी । दूसरे प्रान्तों के प्रतिनिधियां को संख्या का जनता से यही 
अनुपात रहता है; ओर उनकी कुल' संख्या प्रत्येक मनुष्य-गणना के 
बाद दोनेवाले निवाचन में बदलती रहतं। है । सन्‌ १६४५ में कामन्स- 
सभा के कुल सदस्य २४५थे। सभा का कार्य चलाने के लिए 
स्पाकर! ( अध्यक्ष ) को मिलाकर कम-से-कम २० सदस्यों की हाज़रा 
ज़रूरी है । 

नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार 
सिक संघ-पालिमेंट को हैः--व्यापार और वाणिज्य, सावंजनिक ऋण, 
कर ( टेक्स ) लगाना, डाक, सेना अर देश-रक्षा, मुद्रा ओर टकसाल 
आदि | खेती और विदेशियों का इस राज्य में आना थआ्रादि कुछ 
विषयों का कानून बनाने का अधिकार संघ को भो है, और प्रान्तों को 
भो। संघ का बनाया कानून सब्र प्रान्तों में लागू होता है; ओर कोई 
प्रात्त इन विषय के सम्बन्ध में उसो दशा में और उसी सीमा तक 
कानून बना सकता है जत्रकि वह संत्र के कानून से बेमेल न हो। 
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गवनर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा--यहाँ के 
लिए गवनर-जनरल की नियुक्ति इंगलेंड के बादशाह द्वारा होती है | 
उसे अपने काय में प्रिवी कौंसिल से सहायता मिजतो है । मंत्रिमंडल में 
प्रधान मंत्रो के अलावा लगभग २० मंत्री होते हैं; इनमें से प्रायः एक 
विभागहीन होता है, शेष को अलग-अलग काय सौंपे जाते हैं। मंत्री 
अपने शासन-कार्य के लिए कामन्स-समभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


प्रान्तीय शासन--केनेडा के नै प्रान्तों में से हरेक में एक 
लेफ्टिनेन्ट-गवनर रहता है, जो इस राज्य के गवर्नर-जनरल द्वारा, 
प्रउन्धकारिणों सभा की सलाह से, नियुक्त किया जाता है। आठ प्रान्तों 
में एक-एक, और एक (क्यूबेक) में दो व्यवस्थापक सभाएँ हैं । प्रान्तोय 
मंत्री अपने शासन-काय के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदायी रहते हैं। प्रान्तीय सरकार उन्हीं अधिकारों का उपयोग 
कर सकती हैं, जो उसे केनेडा की केन्द्रीय सरकार द्वारा मिले हों । इस 
राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर यूकोन प्रदेश का शासन कॉसिल- 
सहित कमिश्नर करते हैं । 

नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अश्रधिकार सिफ 
प्रान्तेय व्यवस्थापक मंडलों को हैः--प्रान्तीय शासनपद्धति का संशोधन 
(लेफ्टिनेंट-गवनर के पद के विपय को छोड़ कर), प्रान्तीय राजस्व, 
प्रान्तीय अधिकारियों को नियुक्ति ओर वेतन, प्रान्तीय न्वाबालय, प्रान्त 
की सामा के अन्दर को रेल, नहर, तार, सावजनिक भूमि की विक्रो, 
अस्पताल, आदि । गवनर-जनरल किसी प्रान्तीय कानून को रद कर 
सकता है, पर वह यह काय अपने मंत्रिमंडल की सलाह से करता है | 

विधान में संशोधन केसे हो सकता है (--केनेडा के 
प्रान्तों की शासनपद्धति के संशोधन का जिक्र ऊपर किया जा चुका है । 
सन्‌ १६३१ तक संघ की शासनपद्धति के विषय में संघ-पार्लिमेंंट कोई 
संशोधन नहीं कर सकती थी । ऐसा संशोधन ब्रिटिश पालि मेंट ही करती 
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थी, (वह यह काय केनेडा की पार्लिमेंट तथा जनता की इच्छा के अनुसार 
हो करती थी) | विधान में इस प्रकार का बन्धचन होने का कारण यह था 
कि उसके बनाए जाने के समय यहाँ के केथलिक धर्मानुयायी फांसीसियों 
को, अल्पसंख्यक होने के कारण, जातिगत आशंकाएँ थी। इसलिए 
केनेडा की पालिमेंट को विधान-संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया 
था। सन्‌ १६३१ से केनेडा की पालिमेंट स्वयं विधान का संशोधन 
कर सकती है । 


(ख) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन 
दक्षिण अफोका के यूनियन के चार भाग हैं:--(१) केप-आफ- 
गुड-होप यथा उत्तम-आशा अंतरीप, (२) नेटाल, (३) टद्रांसवाल, और 
(४) आरज फो स्टेट । इन चारों का क्षेत्रफल पौने पांच लाख वर्ग 
मील, और जनसंख्या एक करोड़ बारह लाख है; इनमें योरपियन सिर्फ 
२२ लाख हैं | यूनियन को राजधानो प्रोटोरिया है। [दक्षिण अफीका में 
कई शअ्रन्य प्रदेश भी हैं; वे इस यूनियन में शामिल नहीं हैं ।] 


ऐतिहासिक परिचय--..पन्दरहवीं सदी के अंत में योरप वालों 
को उत्तमाशा अन्तरोप मालूम हुआ, तत्र से वे लोग दक्षिण अफ्र.का 
में जाने, और पीछे धीरे-धीरे वहाँ बसने लगे | सन्‌ १६५० में उत्तमाशा 
ग्रन्तरीप के पास डच लोगों की एक बस्ती बनी थी । सन्‌ १७६५४ ई० 
में इस पर अंगरेजों का अधिकार हो गया। डच लोग धीरे-धीरे 
गअफोका के भीतरी हिस्सों में नेटाल आदि नए उपनिवेश बसाते गए 
ये डच लोग बोश्वर कहलाते हैं। इनकों नई जगहों में अं।र विशेषकर 
मनेटाल के मुख्य नगर डरबन में अंगरेज आ बसे | आखिर, सन्‌ १८४४ 
ई० में नेटाल अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया। तब अधिकांश 
ब्रोश्मर लोगों ने पीछे हट कर ओआरेन्‍्ज-फो-स्टेट और द्रांसवाल के 
प्रजातंत्र राज्य कायम किए, परन्तु इंगलेंड उन पर अ्रधिकार जमाने को 
कोशिश करता रहा । अन्त में आरंज-फ्री-स्टेट सन्‌ श्य४८ में, ओर 
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नेटाल १६०२ में अंगरेजों के अधोन हो गया । 

इस प्रकार दक्षिण अफाका के चार उपनिवेश ब्रिटिश साम्राहुय 
के अन्दर आ गए। सन्‌ १६०६ ई० में आरेन्‍्ज-फो-स्टेट तथा 
द्रांसवाल को स्वराज्य मिल गया, ओर तीन वर्ष बाद सन्‌ १६०६ में 
श्न्तरीप उपनिवेश, नेटाल तथा उन दोनों राज्यों को मिलाकर एक 
सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया | इसका नाम दक्षिण अफ्रीका का 
युनियन! हुआ । 


शासनपद्धति---इस यूनियन की शासनपद्धति सन्‌ १६०६ के 
टक्षिण-अ्रफरीका-कानून के अनुसार है। इसे यहाँ के हो आदमियों ने 
आपस में सोच-विचार और बाद-विवाद करके तय किया था | ब्रिटिश 
पालिमेंट ने इसमें कुछ परिवतेन किये विना ही, इसे स्वीकार कर 
लिया था । 

सन्‌ १६०६ के बाद, समय-समय पर शासन-विधान में आवश्यकता- 
नुसार तंशोधन करते रहे हैं। संशोधन दक्षिण-अफरीका-यूनियन की 
पालिमेंट द्वारा हो किए जाते हैं । 


यूनियन-पालिमेंट--यूनियन की पार्लिमेंट में दो सभाएँ हैं:-- 
( १) सिनेट और ( २) असेम्बली । इनके अधिवेशन केपटाउन में 
होते हैं। सिनेट की आयु दस वष की होती है। इसमें चालीस सदस्य 
होते हैं इनमें से आठ को गवनर-जनरल और उसकी कौंसिल नामज़द 
करती है; इन श्राठ सदस्यों में से चार खासकर इसलिए लिए जाते हैं 
कि उन्हें गेर-पोरपियन जातियों की आवश्यकताओं श्र इच्छाश्रों का 
ज्ञान हो । शेप ३२ सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों 
की संयुक्त सभा द्वारा होता है। प्रत्येक प्रान्त का व्यवस्थापक मंडल 
आठ-आएठ सिनेटरों (सिनेट के सदस्यों) का चुनाव करता है। योरपियन 
श्रिठिश प्रजा के आदमो ही चुने जा सकते हैं। सदस्य बनने के लिए 
उम्मेदवार कम-से-कम तीस वष का होना चाहिए, उनमें किसी प्रान्त के 
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निर्वावक्त अननने की योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए यह भी 
आवश्यक हैं कि वह दक्षिण-अफ्रीका के यूनियन में पाँच वर्ष रहा हो, 
अं।र उसके पास कम-से-कम पाँच सो पौंड की जायदाद हों। कोरम 
बारह सदस्यों का होता है। 

सन्‌ १६३६ के नेटिव-प्रतिनिधित्व कानून से यह व्यवस्था की गयी 
कि सिनेट मे चार सदस्य मूल निवासियों की ओर से चुने जाया करें, 
प्रत्येक प्रान्‍्त का एक-एक प्रतिनिधि हो । इस तरह चुने हुये सिनेटरों 
का काये-काल पाँच-पाँच वर्ष होगा । उनमें उन्हीं योग्यताओं का होना 
आवश्यक है, जो दूसरे निवाचित प्रतिनिधियों में होती हैं । 

असेम्बली में, १६३६ की मनुष्य-गणना के सम्बन्ध में नियुक्त 
कमीशन की सिफारिश के अनुसार, १५० सदस्य हैं; जिनमें प्रान्त के 
सदस्यों की संख्या इस प्रकार है--उत्तमाशा अ्रन्तरीप ५६, नेटान १६, 
ट्रान्सवाल ६०, आरेज फ्री स्टेट १५। इकीस वष्रं से अधिक आयु के 
हरेक व्यक्ति ( पुरुष या स्री ) को मताधिकार है। सदस्य योरपियन 
ब्रिटिश प्रजा के ही हो सकते हैं, जिनमें निर्वाचक की योग्यता हो, और 
जो यूनियन में पांच वर्ष रहे हों। असेम्बलो को आयु पांच वर्ष होती 
है। केप के नेटिव निर्वांचकों को असेग्बली के लिए तीन अ्रतिरिक्त 
सदस्य चुनने का अधिकार है, ये सदस्य पाँच वपष तक बने रहते हैं; चाहे 
इस बीच में अ्रसेम्बली भंग हो क्‍यों न हो जाय | असेम्बली में कोरम 
तोस सदस्यों का होता है | 

दोनों सभाओं के हरेक सदस्य को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती 
है । एक सभा का सदस्य दूसरी सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित 
नहीं हो सकता । परन्तु मन्‍्त्री उस सभा में भी उपस्थित हो सकता तथा 
भाषण दे सकता है, जिसका वह सदस्य न हो; हाँ, वह अपना मत 
उसी सभा में दे सकता है, जिसका वह सदस्य हो । नीचे लिखी बातों 
से आदमी मेम्ब्ररी के लिए अ्रयोग्य माने जाते हैं:--(१) कोई ऐसा 
सरकारी पद ग्रहण करना, जिससे आमदनी होती हो ( इसमें कुछ 
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अपवाद हैं ), ( २) दिवालिया होना, (३) घोर अपराध, ओर (४) 
पागलपन | 

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों का विचार असेम्बली ड्रें ही शुरू 
होता है; सोनेट उसमें परिवतेन नहीं कर सकती । यदि अ्रसेम्बली में 
कोई कानूनी मसविदा दो बार स्वीकार हो जाप और सिनेट उसे 
अस्वीकार कर दे तो गवनर-जनरल उसे दोनों सभाओं के संयुक्त 
अधिवेशन में पेश करेगा, और उसमें जो निणय होगा, उसके अनुसार 
कानून बनेगा । 

सन्‌ १६३६ के कानून के अनुसार एक नेटिव प्रतिनिधि कौंसिन 
बनायी जातो है, इसमे २२ सदस्य होते हैं :---छः सरकारी; चार नाम- 
जद, जो गवनर जनरल द्वारा नियुक्त हों; और बारह निर्वाचित, जिनमें 
से तीन-तीन सदस्थ प्रत्येक प्रान्त के होते हैं। इस कौंसिल का काय 
नीचे लिखे विषयों का विचार करना और उन पर अ्पनो सम्मति देना 
हैः--(१) कोई कानूनों मसविंदा, जहाँ तक उसका सम्बन्ध नेठिव 
जनता (मून निवासियों ) से हो। (२) कोई विषय, जो मंत्री इस 
कोंसिल के पास भेजे | ( ३ ) कोई विपय, जिसका व्यापक रूप से 
नेटिव लोगों से सम्बन्ध हो । 

क 

गवने र-जनरल ओर प्रबन्धकरिणों समा--यूनियन का 
गवनर-जनरल इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है। उसका वेतन 
यूनियन के कोष से दिया जाता है। वह प्रत्नन्त्रकारिणी सभा की सलाह 
से काम करता है | उसमें, सन्‌ १६४५ में, प्रधान मंत्री सहित १२ मंत्री 
थ, जिनमें से एक मंत्री नेटिव जनता सम्बन्धी विषयों के लिए था। 
मंत्रियों को निथुक्ति गवनर-जनरल द्वारा, परार्विमेंट के सदस्यों में से, 
होती है। प्रधान मंत्री को ३५०० पौंड दूसरे मन्त्रियों को २५०० पौंड 
वार्षिक वेतन मिलता है | 


प्रान्तीय शासन यूनियन: के चारा प्रान्तों में एक-एक 


११० रा्ट्मंडल-श सन 


एडमिनिस्ट्र टर ( शासक ), एक-एक व्यवस्थापक परिषद, तथा एक-एक 
प्रबन्धकारिणी कमेटी होती है। प्रान्त का शासन एडमिनिस्ट्रे टर के 
नाम से होता है, उसे गवर्नरजनरल पाँच वर के लिए नियुक्त करता 
है | व्यवस्थापक परिपदों को आयु पाँच-पाँच वर्ष होती है, वे अपना 
सभापति अपने सदस्यों में से निवांचित करतो हैं। उनके सदस्यों की 
संख्या इस प्रकार हैः--उत्तमाशा अन्तरीप ५४८, नेंटाल २५, ट्रॉसवाल 
६४, आरंज-फ्र-स्टेट २५। इन सदस्यों का निर्वाचन उसो पद्धति से 
होता है, जैसे पार्लिमेंट के सदस्यों का; परन्तु यह प्रतित्रन्ध नहीं है कि 
व योरपियन ही हां। केप के नेटिव निवाचकों को प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषद्‌ के लिए दो सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार है | प्रत्येक 
प्रान्तोय प्रबन्धकारिणो कमेटी में चार-चार मंत्री होते हैं, उसका सभा- 
पति एडमिनिस्ट्र टर होता है। मंत्रियों का निर्वाचन व्यवस्थापक परिषदें 
करतो हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये मन्त्री अपने-अ्रपने प्रान्त की 
व्यवस्थापक परिषद्‌ के सदस्य हों; उससे बाहर के भी आदमो मन्त्री चुने 
जा सकते हैं । 

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदें अपने क्षेत्र सम्बन्धी ऐसे ही आडि- 
नेन्स बना सकतो हैं, जो यूनियन-पालिमेंट के कानून से बेमेल न हों । 
उनके आडि नेन्‍्सों को गवनर-जनरल रह कर सकता है। 

विधान में संशोधन कंसे हो सकता है १--यूनियन की 
पार्लिमेंट निर्धारित नियमों के अनुतार, विधान में संशोधन कर सकती 
है। संशोधन सम्बन्धी कानून का मसविदा पालिमेंट की दोनों सभाओं 
के संथुक्त अधिवेशन में पास होना चाहिए; उनके तीसरे वाचन के 
समय दोनों सभाओ्रों के कुल सदस्यों म॑ं से कम-से-कम दो-तिहाई उससे 
सहमत होने चाहिएँ । 


(ग) आस्ट्रेलिया: 


आस्ट्र लिया महाद्वीप अपने आकार में भारतवष्ष से भी बड़ा है । 


स्वराज्य-प्राप्त उपनि+ शों का शासन १११ 


इसका क्षेत्रकह्त लगभग तीस लाख वगंमील है | परन्तु इसका अधिकांश 
भाग गेर-श्राबाद है, इसकी कुल जनसंख्या लगभग पिछुत्तर लाख है | 
आस्द लिया छः प्रान्तों का मिलकर बना हुआ संघ है । 

ऐतिहासिक परिचय “आस्ट्र लिया के उत्तरी किनारे को खोज 
१६०६ में, सत्रसे पहले डच लोगों ने की थी | सतरहवीं सदी के अ्रन्त 
में अंगरेज भी वहाँ गए । परन्तु सब्रने यहो कहा कि भूमि बंजर है, ओर 
मूल निवासो भंगड़ालू हैं। इसलिए बहुत समय तक खोज का काम 
बन्द रहा | इस बीच में डच लोगों की सामुद्रिक प्रभुता जातो रही । 
अन्त में केप्टेन कुक नामक अगरेज १७८८ में वहाँ पूर्वी किनारे 
को ओर पहुँचा । उसने खत्रर दो कि यहाँ की भूमि उपजाऊ तथा 
बसाने योग्य है । 

सन्‌ १७८३ ई० में अमरीका के संयुक्त-राज्य कहे जानेवाले उप- 
निवेश ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो गए थे। इस घटना से अंगरेजों 
का ध्यान आस्ट्र लिया की तरफ खास तार से गया | बात यह थी कि 
अत्र तक केदी, या अपने देश से निकाले हुए अगरेज, अमरीका भेज 
दिए जाते थ, पर अत्र वहाँ के लोगों ने उन्हें लेना श्रस्वीकार कर 
दिया । ये केदो या निवासित व्यक्ति अ्रकसर बे लोग होते थे, जो अपने 
स्वतन्त्र धामिक या राजन तिक विचारों के कारण अपराधी समझे जाते 
थे। इन्हें रखने के लिए ब्रिटिश सरकार अत ऐसो भूमि चाहतो थी, 
जो ऐसो उपजाऊ हो कि इन्हें खाने का सामान मिलने में कठिनाई न 
हो, अर जो इतनी दूर हो कि ये वहाँ से जल्दी इंगलेंड न आसके | 
ये दोनों बातें आस्ट्र लिया में पूरी हो सकती थीं। इसलिए सन्‌ १७८८ 
ई० में इन अपराधियों का जहाज यहाँ भेज दिया गया । इन्होंने इसे 
अपना देश समझा और ये उसकी उन्नति में लग गए। पीछे इनके 
आन्दोलन से, १८४० में इंगलेंड ने यहाँ दूसरे अपराधियों को भेजना 
बन्द कर दिया | इस समय के आसपास यहाँ सोने की खानें मिलजाने 
से देशोन्नति बहुत तेजी से हुई । 


११२ राट्रमंडल-शासन 


शासनपद्धति-- रे-धरे आस्ट्रे लिया के रहनेवाले योरपियनों 
ने उत्तरदायी शासन की माँग पेश को ओर उसके लिए आन्दोलन 
किया | सन्‌ १८५४१ ई० में--न्यूसाउथवे ल्स, विक्टो रिया, दक्षिण-श्रास्ट्र - 
लिया, ओर टसमानिया ने, जो श्रच्छी तरह संगठित होगए थे, मिलकर 
ग्रपनी शासनपद्धति का मसविदा तैयार किया । ब्रिटिश पालिमंट को 
इसे स्वीकार करना पड़ा | पीछे १८५६ में क्वान्सलेंड को, और १८६० 
में पश्चिमी आस्ट्र लिया को उत्तरदायी शासन दिया गया। पहले ये 
उपनिवेश सोमा आदि के लिए आपस में झगड़ा कर बेटठते थे। अन्त 
में इन सबने एक संघ बना लिया और उसको शासनपद्धति सन्‌ १६०० 
ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट से स्वीकृत करालो । तब से यहाँ उस वष के 
पालिमेंट के कानून के अनुसार, शासन होने लगा। उसके बाद समय- 
समय पर शासन-विधान में आवश्यकतानुसार संशोधन होते रहें हैं । 
संशोधन आस्ट्र लिया की कामनवेल्थ की पालिमेंट के ही कानून द्वारा 
हुए हैं | विधान में इस बात की व्यवस्था है कि आस्ट्रे लिया के संघ 
में कोई नया प्रांत बन सके या शामिल किया जा सके । 

सपथव पालिमेंट--..ूरे आस्ट्र लिया (कामन+ल्‍थ) सम्बन्धी कानून 
बनाने का अधिकार संघ-पालिमेंट को है। इसमें इंगलेंडः के बादशाह 
के प्रतिनिधि के रूप में गवनर-जनरल होता है। उसके अलावा पालि- 
मेंट में दो सभाएँ हैं:---(१) सिनेट, अं।र (२) प्रतिनिधि-सभा (हाउस- 
आफ़ रेप्रेज़ टटिवृज) | सिनेट में आस्ट्र लिया के सब्र (छ9 प्रान्तों में 
से हरेक के छुः-छः, इस प्रकार कुल छुत्तोस सदस्य होते हैं, जो छः वष 
के लिए चुने जाते हैं। प्रान्त के करीब आधे सदस्यों का नया चुनाव 
हर तीसरे वर्ष होता है। सिनेट अपने सदस्यों में से एक को अपना 
सभापति निर्वाचित करती है। कोरम एक-तिहाई सदस्यों का 
होता है । 

प्रतिनिधि-सभा में लगभग ७४ सदस्य होते हैं। आस्ट्रे लिया के 
हरेक प्रान्त के प्रतिनिधि, आजादो के अनुपात से, लिये जाते हैं । 





स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशेों का शासन ११३ 


आजत्रादी में अन्तिम मनुष्य-गणना या मदमशुमारी का विचार किया 
जाता है, ओर मूल निवासियों का हिसाब नहीं लगाया जाता | जो 
प्रान्त शुरू से ही शामिल हैं, उनमें से किसी के पाँच से कम प्रतिनिधि 
नहीं लिए जाते | प्रतिनिधि-सभा का नया संगठन करीत्र तीन साल बाद 
होता है। वह अपने एक सदस्य कों सभापति चुनती है। कोरम एक- 
तिहाई सदस्यों का होता है | 

पालिमेंट की दोनों सभाओं का हरेक संदस्थ जन्म से ब्रिटिश प्रजा 
का आदमी होना चाहिए, ग्रथवा उसे ब्रिटिश संयुक्त-राज्य या 
आस्ट्र लिया के किसी प्रान्त की नागरिकता मिले कम-से-कम पाँच साल 
का समय हो जाना चाहिए। उसमें ( वह पुरुष हो या स्त्री ) बालिग 
होने के अलावा निर्वाचक होने की योग्यता होनी, और उसका 
आस्ट्र लिया में तीन साल' रह चुकना आवश्यक है ! यदि संघ-पार्लिमेंट 
का कोई सदस्य आस्ट्र लिया के किसी प्रान्त की पालिमेंट का मेम्बर 
हो तो उसे संघ-पालिमेंट में भाग लेने से पूर्व वह मेम्बरी छोड़ देनी- 
चाहिए | मूल निवासियों (नेटिव) को छोड़कर ब्ाकी सब्र बालिग स्त्री- 
पुरुषों को मताधिकार है | 

धन सम्बन्धों कानूनी मसविदों पर विचार करने का कार्य प्रतिनिधि- 
सभा में ही हो सकता है, सिनेट में नहीं । सिनेट उसमें कोई संशोधन 
नहीं कर सकती । यदि प्रतिनिधि-सभा किसी कानूनी मसबविदे को दो 
बार स्वीकार करले और सिनेट उसे अस्वीकार करे तो गवनर-जनरल 
दोनों सभाओं को भंग कर सकता है। यदि नए निवांचन के बाद फिर 
भी प्रतिनिधि-सभा उस मसविदे,को स्तीकार करे ओर सिनेट अस्वीकार, 
तो दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन होता है, ओर उसके निणय के 
झ्रनुसार काम होता है । 

संघ-पालिंमेंट को खासकर नीचे लिखे विषयों के कानून बनाने का 
अधिकार है;ः--वयापार, जहाज चलाना, राजस्व, मुद्रा, बेकिंग, रक्षा, 
विदेशों सम्बन्धी विषय, डाक, तार, मद मशुमारी, तोल, माप, रेल, 

१४५ 


११७ राष्ट्रमंडल-शासन 


ऐसे अ्रंद्योगिक विषयों के झगड़े निपटाना जिनका क्षेत्र एक प्रान्त की 
सीमा से बाहर हो, और देश की हालत जाहिर करने वाले आंकड़े 
(स्टेटिस्टिक्स) । इन्हें छोड़कर, शेष सब विषयों के अपने-अपने क्षेत्र 
सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक प्रान्त को है। अगर किसी 
प्रान्त का कोई कानून उस विषय के संघ-कानून से मेल न खाता हो, 
तो संघ का कानून मान्य होता है। 


गवन र-जनरल और प्रबन्धकारिणी समा--श्रास्ट्रे लिया 
का गवनर-जनरल इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है। वह 
प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता है, जिसमें अकसर सात 
से ग्यारह तक मंत्री होते हैं । मंत्री प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों में से लिए 
जाते हैं, अं।र उस सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं | 


प्रान्तीय शासन--आ्रास्ट्रे लिया में छः प्रान्त हैं । हरेक प्रान्त 
में बादशाह द्वारा नियुक्त एक गवनर रहता है, जो गवनर-जनरल के 
पग्रधीन नहीं होता । क्वीन्सलेण्ड में एक ही व्यवस्थापक सभा है; इसे 
छोड़कर अन्य प्रान्तों में दो-दो व्यवस्थापक सभाएँ हैं, जिन्हें अ्पने- 
अपने श्रान्त के लिए कानून बनाने तथा कर या टेक्स लगाने का अधि- 
कार है | मताधिकार प्रत्येक बालिग स्त्री-पुरुष को है । 


श्स शासनपद्धति की विशेषताएं -यहाँ को शासनपद्धति 
की मुख्य-मुख्य विशेषताएं ये हैंः--- 

१--पालिमेंट की दोनों सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रत्येक 
बालिग पुरुष-स्री को मताधिकार है | 

२--प्रान्तों के गवर्नर इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते 
हैं, ओर वे उससे सीधा सम्बन्ध रखते हैं | 

३--संघ-सरकार को वे ही अ्रधिकार प्राप्त हैं, जो उसे कानून द्वारा 
दिए गए हैं, शेष सब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हें । 

४--प्रबन्धकारिणी सभा पूरे तोर से प्रतिनिषि-सभा के प्रति 
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उत्तरदायी है । 

५--शासनपद्धति को, यहाँ की पालिमेंट का त्रहुमत, अ्रथवा 
प्रतिनिधि-सभा का बहुत भारी बहुमत होने पर, निर्वोचक आसानी से 
बदल सकते हैं । 


विधान में परिवर्तन केसे हो सकता है १-..विधान- 
परिवर्तन सम्बन्धी कानूनी मसविदा पालिमेंट की दोनों सभाओं में साफ 
बहुमत से पास होना चाहिए । दोनों सभाश्रों द्वारा पास होने के कम-से- 
कम दो, और अधिक-से-अधिक छः मदीने बाद उस पर हरेक प्रान्त 
के निर्वाचकों के मत लिए जायँगे | यदि उस मसविदे को कोई सभा दो 
बार स्वीकार करले और दूसरी सभा उसे अस्वीकार करे तो भी 
गवनर-जनरल उस मसविदे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रान्त के निर्वाचकों 
का मत ले सकता है। यदि ज्यादातर प्रान्तों में निर्वाचकों का साफ 
बहुमत उस मसविदे के पक्ष में हो, श्रोर मत देनेवाले सब निर्वाचकों 
का भी बहुमत उसके पक्ष में हो तो गवनर-जनरल उस पर बादशाह की 
स्वकृति लेता है, और वह कानून बन जाता है। 


(घ) न्यूजीलेंड 
इसमें दो द्वीप हैं--उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप । यह श्ास्ट्रे - 
लिया के दक्षिण-पश्चिम में है | इसका क्षेत्रफल एक लाख वग मील से 
अधिक है। मनुष्यगणना हर पांचवें साल होती है। सन्‌ १६४४ की 
गणना के अनुसार यहाँ की आध्रादी १७ लाख है। यहाँ के मूल 
निवासी 'माओरी? कहलाते हैं, उनकी संख्या ६७,२६३ है | 


ऐतिहासिक परिचय--योरपवालों को न्यूजीलेंड का पता सन्‌ 
१६४२ में लगा था। इसके किनारे की विशेष खोज कप्तान कुक ने 
सन्‌ १७६६ में की | सन्‌ १८३० ई*» में यहाँ योरपियन अ्रच्छी संख्या 
में आगए । ये उत्तरी द्वीप में बस गए। १८३६ में फांस वालों ने इस 
भूमि पर अधिकार करना चाहा, पर अंगरेज़ों ने बाजी मारली | ठीक 
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तरह बस जाने पर, यहाँ के योरपियनों ने सख्राज्य की माँग को | 
ब्रिटिश पालिमेंट ने सन्‌ १८५४२ में यहाँ पालिमेंट स्थापित करने का 
कानून बनाथा, श्रोर पीछे इस कानुन में समय-समय पर संशोधन 
किया । आस्ट्र लिया की भूमि से बहुत फासले पर स्थित होने के कारण, 
इस उपनिवेश ने उसके संघ में शामिल होना पसन्द नहीं किया; और 
अपनो शासनपद्धति अलग रखी । सन्‌ १६०८ से न्यूजोलेंड की पालिमेंट 
खुद ही यहाँ के शासन-विधान में संशोधन करती है | विधान में ऐसी 
व्यवस्था है कि मूल निवासियों सम्बन्धी शासन-प्रबन्ध, तथा उनके 
आपसी व्यवहार में, उनके नियम तथा रीति-रिवाज का ध्यान रखा 
जाय. ओर, कुछ ऐसे जिले अलग रखे जाये, जहाँ उनके नियम तथा 
रीति रिवाज का पालन हो। लेकिन मूल निवासियों की संख्या अत्र 
बहुत कम कप गई है | 

पालिमेंट-हाँ की पार्लिमेंट ( जनरल असेम्बली? ) में दो 
सभाएँ हैं:--(१) व्यवस्थापक परिषद श्रर्थात्‌ 'लेजिस्लेटिव कौंसिल, 
ओर (२) प्रतिनिधि-सभा श्रथांत्‌ 'हाउस-आ्राफ-रेप्रेजेंटेटिव्स! । व्यवस्था- 
पक परिषद के सदस्यों की संख्या बदलती रहती है; ये हर सातवें वर्ष 
निर्वाचित होते हैं । सन्‌ १६४४५ में इनकी संख्या ३४ थी । उम्मेदवार 
बनने के लिए किसी जायदाद का रखना आवश्यक नहीं है। 

प्रतिनिधि-सभा में ८० सदस्य होते हैं, जो सबंसाधारण द्वारा तीन 
साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से चार माओरी होते हैं| सन्‌ 
१६१६ से स्त्रियां भी सदस्य हो सकती हैं | 

प्रत्येक पुरुष और र्री, जिसका नाम निर्वाचक-सूची में दज हो, 
सदस्य बन सकती है। योरपियन सदस्यों के निर्वाचन के लिए वे लोग 
मतदाता होते हैं, जो विदेशी न हों, एक साल तक न्यूजीलेंड में, और 
तीन महीने निर्वांचन-जिले में रहे हों | कोई व्यक्ति एक से अधिक 
निर्वाचक-सूचियों में श्रपना नाम दर्ज नहीं करा सकता । माओरियों के 
चारों निर्वाचन-जिलों में प्रत्येक बालिग माओरी मत दे सकता है। 
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सझ्रियों को मताधिकार सन्‌ १८६३ में मिला ! 

यदि गवनर-जनरल किसी विपय का - कानन बनवाना चाहता है 
तो वह उसका मसविदा पार्लिमेंट की किसी सभा में भेज सकता है। 
इस पर नियमानुसार विचार किया जाता है। जब पालिंमेंट की दोनों 
सभाओं में किसी कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में मतभेद होता हैं, तो 
गवनर-जनरल द्वारा दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता 
है । गवनर-जनरल को अधिकार है कि वह पाशिमेंट द्वारा पास किये 
हुए किसी कानूनी मसविदे को स्वोकार करे या अस्वोकार करे अथवा 
उसे बादशाह की स्वीकृति के लिए रख छोड़े । वह उस मसविदे में 
आवश्यक संशोधन करके उसे फिर पार्लिमेंट को सभाओं के विचार 
के लिए भेज सकता है ; ऐसा होने की दशा में सभाएँ उस पर 
नियमानुसार विचार करती हैं । 


गवने र-जनरल ओर प्रबन्धकारिणी सभा[--गवनरजनरल 
बादशाह द्वारा नियुक्त होता है। वह बादशाह का ही नहीं, 
ब्रिटिश सरकार का भी प्रतिनिधि होता है। उसका संयुक्त पद गवनर- 
जनरल ओं।र कमांडरनचोफ है। वह आमतौर से प्रब्रन्धकारिणो सभा 
की सलाह से काम करता है। प्रत्रन्धकारिणी सभा में १२ मन्त्री होते 
हैं; वे अपने शासन-कार्य के लिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायों 
होते हैं | 


५५ डे मेहे 


उत्तरदायी शासनैषद्धति “ब्रिटिश साप्राज्य के स्वराज्प-प्राप्त 
प्रदेशों की शासनपद्धतियों में कुछ-कुछ बातों में फरक है, लेकिन कई 
समानताएँ भो हैं; यथा हरेक प्रदेश में दो-दो व्यवस्थापक सभाएँ हैं, 
जिन्हें अकसर सिनेट और प्रतिनिधि-सभा कहा जाता है। घन सम्बन्धी 
कानूनी मसविदों के विषय में करोत्र-करोत्र पूरा अधिकार प्रतिनिधि-सभा 
को हो होता है । मंत्रिमएडल भी इसी सभा के प्रति उत्तरदायी होता 
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है । प्रत्येक प्रदेश में उत्तरदायी शासनपद्धति प्रचलित है, इस शासन- 

पद्धति की मुख्य-मुख्य बाते ये हैं । 

( १) शासन सम्बन्धी सत्र कार्य प्रधान शासक के नाम से किये जाते 
हैं | वह व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं होता, इसलिए 
वह उसके द्वारा हटाया भो नहीं जा सकता | इसे गवनर-जनरल, 
या गवनर कहते हैं । 

(२ ) उसके कार्य मन्त्रियों की सलाह से, और उन्हीं की जिम्मेवरी 
पर होते हैं । मंत्री नाममात्र को उसके द्वारा, परन्तु असल में प्रजा 
प्रतिनिधियों द्वारा, आम तौर से व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों में 
से चुने जाते हैं । 

(३ ) इस प्रकार प्रतिनिधि, अपने निर्वाचित मंत्रियों द्वारा, देश का 
ग्रसली शासन करनेवाले होते हैं । 

( ४ ) जब प्रतिनिधि-सभा का इन मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहता, ये 
( यदि व्यवस्थापक मण्डल को बर्खास्त न करें ) त्यागपत्र दे देते 
हैं, ओर उनके स्थान पर नये मन्त्री चुने जाते हैं । 

(५) प्रत्रन्ध करने ओर कानून बनाने की शक्ति उस दल के हाथ में 
होती है, जिसका प्रतिनिधि-सभा में बहुमत हो । 

( ६ ) व्यवस्थापक मएडल ओर मंत्रिमंडल अपनी मत-मभेद की बातों 
को, न्‍्याय-विभाग के सामने रखे बिना हो, तय कर लेते हैं । 


डॉ है डे 


संघ-शासनपद्धति “भिन्न-भिन्न भाँतर के शासन सम्बंधी अधि- 
कारों के विचार से, केनेडा आर आस्ट्रेलिया में जो शासनपद्धति 
प्रचलित है, उसे संघ ( 'फिडरल” ) शासनपद्धति कहते हैं। दक्षिण 
अफ्रोका के यूनियन की शासनपद्धति के भो कुछ लक्षण इसी से मिलते 
हैं | संघ-शासन वाले राज्य में सारी शासन-सत्ता एक केन्द्रीय ' सरकार 
के अधीन नहीं होती, बल्कि एक लिखित विधान के अनुसार, केन्द्रीय 
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सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में बटी होती है। व्यापार, युद्ध, सिक्‍का 
आदि जिन बातों का सम्बन्ध सारे राज्य से हो, उनके बारे में नियम 
बनाने का अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल को होता है, ओर 
उनको अमल में लाने का काम केन्द्रीय सरकार करती है | प्रान्तीय 
सरकारे अ्रपने-अपने प्रान्त के विषयों में-मिसाल के तोर पर 
धमं, शिक्षा, उद्योग-घंधों आदि के सम्बन्ध में--स्वाधीन रहती हैं। 
कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनके सम्बन्ध में अधिकार केन्द्रीय एवं 
प्रान्तीय दोनों सरकारों को होते हैं। इन सरकारों के अधिकारों की 
सीमा का निरणय करने के लिए एक प्रधान न्यायालय रहता है, जिसे 
संघ-न्यायालय कहा जाता है। संघ-विधान, संघ में शामिल होनेवाले 
राज्यों का एक तरह का संघि-पत्र होता है, जिसके अनुसार वे अपने 
कुछ अधिकारों को अपने अधीन रखते हैं, ओर कुछ को केन्द्रीय सत्ता 
के सुपुद कर देते हैं । 

[ इसके खिलाफ, एकात्मक ( यूनीटरी? ) शासनपद्धति वाले राज्यों 
में सत्र शासन-सत्ता केन्द्रीय सरकार के अधीन होती है। यदि वह 
उचित समझे तो अपने कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे 
सकती है। केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के अधिकार घटाने- 
बटाने एवं उनको संस्था या सोमा में भी परिवतन करने का अधिकार 
होता है | ग्रे ट-ब्रिटेन श्रादि देशों में यह पद्धति प्रचलित है | ] 


अठारहवाँ परिच्छेद 
भारत ओर राष्ट्रमणडल 


“लन्दन समझौता अहिन्सा का चमत्कार है। यांधी जी ने 
हमें बताया है कि दुश्मन से दोस्ती किस ग्रकार की जाती है, वह 
मी दुश्मनी भूलकर /” -डा० राजेन्द्रप्रसाद 


[ भा-त की शासनपद्धति का वर्णन हमारी 'भारतोय शासन? पुस्तक 
में किया गया है, जिसक्रा अब्र नया (दसवां ) संस्करण प्रकाशित हो 
रहा है | यहाँ इस अध्याय में हम केवल इस बात का विचार करेंगे कि 
भारत स्वतंत्र प्रजातंत्र होजाने पर राष्ट्रमंडल का सदस्य क्यों रहा, तथा 
इस विषय की उपस्थित समस्याएँ किस प्रकार हल की गईं ।] 

पहले कहा जा चुका है क्रि प्रथम योरपीय महायुद्ध के समय से 
ही श्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा जाने लगा था, पर इस 
से साप्राज्य-सूत्रधारों की रंगदार जातियों के प्रति बती जानेवाली नीति 
में कोई अन्तर नहीं पड़ा । अफरीका और एशिया के लिए वे सामप्राज्य- 
वादी ही बने रहे | एक-एक करोड़ से भी कम आजादी वाले गोरे 
उपनिवेश तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के खतंत्र राष्ट्र माने गए, पर उनतालीस 
करोड़ जनसंख्या वाले भारत को बेसा पद नहीं दिया गया। भारत के 
लिए ब्रिटिश साम्राज्य का नाम बदल कर श्रिटिश राष्ट्रमंडल हो जाने 
का कोई महत्व नहीं था । 


इंगलेंड और दूसरा महायुद-- दूसरा योरपोय महायुद्ध आया, 
पुननिर्माण की बाते चलीं | विश्व-सुरक्षा-सम्मेलन में बड़ो-तड़ी योजनाएँ 
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बनीं । पर इंगलेंड तथा अन्‍य बड़े-बड़े राष्ट्रों की उदारता वहीं तक रही, 
जहाँ तक उनके स्वाथ में कोई आधा न हुई, उन्हें किसी प्रकार का 
त्याग न करना पड़े | ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्रो चचिल न महायद्ध के 
जोर से चलने के समय भा साक-साफ कह दिया था कि मै साम्राज्य का 
अन्त करने के लिए सप्राट का मन्त्र नहीं बना हूँ । पर समय बदलता 
रहता है। उसको नकेल सदा किसो चच्चिल आदि के हाथ में नहीं 
रहतो । सन्‌ १६४५ के ब्रिटिश चुनाव में महायुद्ध के समय के नेता 
चचिल का दल मंत्रिमंडल बनाने म॑ असफल रहा; शासन मत्ता मजदूर 
दल के ह्वाथ में चलो गई । महायुद्ध ने इंगलेंड को दूसरी श्रणो का भी 
राष्ट्र नहीं रहने दिया । 

भारत को स्वाधीनता--इधर भारत अपना स्वातंत्र्य-्संग्राम 
सन्‌ १८५७ से चलाए जा रहा था| सन्‌ श्यू८४ से यहां कांग्र स द्वारा 
ओर सन्‌ १६१६ से अहिन्सावतार म०» गांधी के नेतृत्व में काय होने 
लगा । भावुक देश-भक्तों ने आतंक-मागं पर चल कर अनोखे बलिदान 
का परिचय दिया। सन्‌ १६४२ में अभूतपूष जनक्रान्ति हुई | इसी 
समय आजाद हिन्द आन्दोलन से नेताजी शत्रा सुभाषत्रोस ने देशा को 
आजाद करने का बीड़ा उठाया । स्वतंत्रता की भावना नागरिक जनता 
तक ही सोमित न रही, उसने सेनिकों में प्रवेश करके ब्रिटिश साप्राजह्ष्य 
को गहरा धका पैहुचाया | साप्राज्य-सूत्रधारों में से जो कुछ सोचने- 
समभने वाले थे, उन्होंने जान लिया कि अब भारत पर अधिक समय 
तक हकूमत नहीं की जा सकती। आखिर अगस्त १६४७ म भारत 
स्तंत्र हुआ |# हा, ब्रिटिश कुटनीतिज्ञता ने यहाँ के सम्प्रदायवाद का 
लाभ उठाकर इसे खंडित कर डाला, इसके एक हिस्से को पाकिस्तान 

नाम से अलग राज्य बनने दिया । 

के स्वाधीन भारत ओर राष्ट्रमंडल--पराघीन भारत को 


ब्रिटिश साम्राज्य में अर पीछे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में यथेष्ट स्थान प्राप्त 


# देखिए, हमारी भारतीय स्वाघीनता आन्दोलन; श्द२७-१६५४७' 
१६ 
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नहीं था | पर स्वाधीन भारत की अवदलना नहीं की जा सकी, खासकर 
इसलिए कि इसमें एशिया का नेवृत्व करने की क्षमता है | इंगलेंड इसे 
अपने संगठन में मिलाने के लिए लालायित हुथ्रा। पर भारत ऐसे 
संगठन में केसे शामिल हो, जिसका नाम ही ब्रिटिश विशेषण वाला 
होने से इंगलंड की प्रमुखता सूचित कर रहा हो | इस विषय में विचार 
किया जाने लगा। आखिर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
अत्तबर १६४८ में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के राज्यों के प्रधान मंत्रियों ने 
एक सम्मेलन करके निश्चय किया कि “ब्रिटिश राष्ट्रमंडल” में से 'त्रिटिश! 
शब्द निकाल दिया जाय और भविष्य में इसे केवल राष्ट्रमंडल कहा 
जाय । इस नाम-परिवतन में उद्दे श्य यहा था कि राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत 
अनेवाले सभो राज्यों का पद बराबरा का है। उसमें ब्रिटिश राष्ट्र 
(इंगलड) और उसके उपनिवेशों की प्रमुखता या अ्रगुआपन की 
भावना न रहे | सभी राज्य पूर्ण समानता के आधार पर एक दूसरे से 
सहयोग की भावना के साथ मिले-जुले और एकत्र रहें । 

बादशाह से सम्बन्ध-- भारत के, राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने 
में एक बाधा ओर भी थी । वह अपनी विधान सभा द्वारा 
स्तरतंत्र प्रजातंत्र होने का निश्चय कर चुका था। प्रश्न यह था कि 
वह राष्ट्रमंडल से किस प्रकार सम्बन्धित हो, जब कि इस संस्था के 
प्रत्येक सदस्य-राषट्र को ( इंगलेंड के ) बादशाह की अ्र्धीनता स्वीकार 
करना ओर उसके प्रति वफादार होना अनिवाय हो। राष्रमंडल के 
अन्य राज्यों में कोई ऐसा (प्रजातंत्र) नहीं है, जिसे ब्रिटिश बादशाह को 
सत्ता के प्रति भक्ति स्वकार करने में आपत्ति हो। इसलिए अप्रेल 
१६४६ में राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसके 
सामने मुख्य समस्या यह थी कि कित प्रकार खतंत्र प्रज्ञातंत्र भारत की 
गसऋमंदल के अन्तर्गत संगति बेटाई जाय। ग्राखिर, इस समस्या का 
हल निकल आया । भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी की व्यावहारिक 
बुद्धि तथा राष्ट्रमंडल के अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों की भारत को 
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अपने संगठन में रखने की प्रबल इच्छा से ही यह सम्भब हुआ । यह 
निश्चय किया गया कि बादशाह राष्ट्रमंडल के अन्तगत राज्यों के स्वतंत्र 
सहयोग का प्रतीक मात्र रहे, भारत के किसी ञ्रान्तरिक था वेदेशिक 
विषय से उसका कोई सम्जन्ध न रहें | 

राष्टरमंडल समकोता--इस विषय में जो सरकारी घोषणा 
लन्दन ओर देहनी से प्रकाशित हुई, उसका मुख्य अंश इस प्रकार 
है:--- 

“राष्ट्रमए्डल के अन्य सदम्य-देशों की सरकारें, जिनकी राष्ट्रमएडल 
की सदस्यता का आधार नहीं बदला है, इस घोषणा की शर्तों के 
अनुसार भारत को राष्ट्रमएडल का सदस्य रखना स्वीकार करती हैं । 

“ब्रिटेन, केनेडा, आाश्द्रे लिया, न्यूजीलेंड, दक्षिणी अफ्रोका, 
भारत, पाकिस्तान व लंका की सरकारें यह घोषणा करती हैं कि वे 
राष्ट्रमणडल के स्वतन्त्र व समान सदस्यों के रूप में संगठित रहेंगी और 
शान्ति, स्वतन्त्रता व उन्नति के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग 
करते रहेंगे । 

भारत को व्यापारिक मामलों में विशेष सुविधाएँ मिलती रहेंगी । 

उपनिवेश (डोमीनियन) शब्द को अब सदा के लिए हटा विया 
जाएगा । 

राष्ट्रमरडल में भारतीय नागरिकों को वे सब अधिकार मिलते रहेंगे, 
जौ उन्हें इस समय प्राप्त हैं । 

जनतन्त्र बन जाने पर भारत में ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि के रूप 
में गवनर-जनरल का पद समाप्त हो जाएगा । 

इस घोषणा को पूर्ण अमली रूप दिया जाने के लिए राष्ट्रभरडलीय 
देशों में कानून बनाने को आवश्यकता नहीं होगी । 

इस घोषणा के समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल इस समभोते को स्वीकार 
कर चुका था। पीछे ब्रिटिश पालिमेंट तथा अन्य सदस्य राज्यों ने इसे 
स्वीकार किया । भारत में यहाँ की विधान सभा तथा कांग्रे स से इसकी 
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भारत राष्ट्रमंडल में क्‍यों रहा यह ठीक है कि सन्‌ 
१६३० में ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत रहने के विचार का परित्याग करते 
दृए नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रे स ने पूण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास 
किया था, पर पीछे परिध्थितियों में महान अन्तर हो गया । उस समय 
पह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई राष्ट्र पूण स्वाधीन होकर 
भी (ब्रिटिश) राष्ट्रमंडल में रह सकेगा | फिर, सन्‌ १६४७ में जिस तरह 
अँगरेज स्वेच्छापुबक और शान्ति के साथ शासनाधिकार हस्तान्तरित 
करके भारत से हट गए, उससे पहले की कटुता ओर: ज्ञोभ कुछ कम हो 
गया । इसके अतिरिक्त साम्यवाद का वेग दक्षिण-पूर्वी एशिया में जिस 
भयंकर रूप से बढ़ रहा है ओर भारत को सम्पन्न और शक्तिशाली 
राष्ट्र बनाने के लिए पूर्ण औद्योगोकरण की जो आवश्यकता अनुभव की 
जा रही है उस पर विचार रखते हुए हमारी राष्ट्रीय महासभा, राष्ट्रीय 
सरकार तथा चोटी के नेताओं ने ब्रिटेन तथा राष्ट्रमण्डल के अन्य 
सद॒ध्यों के साथ सहयोग करना स्वीकार किया । 


कुछ शंकाओं का समाधान--राष्ट्रमर्डल की सदस्यता के 
विरुद्ध यहाँ खासकर समाजवादियों की आलोचना बहुत गम्भीर २ही 
है | विचार करने के मुख्य प्रश्न ये हैं कि क्या राष्ट्रमएडल की सदस्यता 
से भारत की किसी भी प्रकार की कुछ हानि हुईं है, क्या उससे देश की 
भीतरी या बाहरी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतितन्ध लगता है, ओ।र क्या इससे 
भारत की राजनैतिक गुटों से अलग रहकर विश्व-शान्ति का प्रयत्न करने 
में कुछ बाधा पहुँचतो है। प्रधान मन्त्री श्रो० नेहरू जी ने समय-समय 
पर इन शंकाओं का समाधान किया है। आपका कथन है कि हमने 
पूर्ण स्वतन्त्रता की जो प्रतिज्ञा लो थी, उसका तत्वतः पालन किया गया 
है, अ।र भारत के सम्मान और हितों को कोई हानि नहीं पहुँची है। 
हमने न कोई गुप्त समर्क।ता किया है, अर न कोई ऐसो जिश्मेदारी 
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स्वीकार की है, जिससे राजनेतिक, आथिक या सेनिक क्षेत्र में भारत 
की सावभोमिकता या उसकी स्वतन्त्र भीतरी या बाहरी नीति पर किसी 
तरह का आधघ्रात होता हो। भारत सदा पीड़ित जनता की सहायता 
ओर जातोय भेद-भाव का विरोध करेगा, और जज भी आवश्यक 
समभेगा राष्ट्रमंडल से अलग हो जायगा । 

कुछ सज्ञनों का मत है कि भारत को राष्ट्रमए्डल का सदस्य होने 
की अपेक्षा इंगलेंड से सन्धि करना अ्रच्छा रहता। इस विषय में 
राजने तिक क्षेत्रों का विचार है कि इंगलेंड से लिखित सन्धि करने में 
हानि हा होती | बतंमान अजिखित सम्बन्ध में लाभ यह है कि अब 
राष्ट्रमएडल के सदस्य-राष्ट्र, खासकर इंगलेंड, भारत की जितनी 
सहायता करना चाहें कर सकते हैं, ओर इससे जितनी सहायता लेना 
चाहें ले सकते हैं । इसके अतिरिक्त वे एक-दूसरे से एक सीमा तक भिन्न 
परराष्ट्रनोति का अनुसरण कर सकते हैं । 

राष्ट्रमएरडल को सदभ्यता के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि 
दक्षिण अ्रकीका आदि में वर्ण-ब्िद्व घ को नीति बर्ती जाती है, और 
भारतायों के प्रति दुव्यबहार किया जाता है। इसका उत्तर यह है कि 
राष्ट्रमएडल का सदस्य होने से हम अपने प्रवासी भाइयों के हितों को 
अवहेतना नहीं कर रहे हैं; सम्भव है, श्रत्र राष्ट्रमर्डल के सदस्थ-राष्ट्रों 
पर अधिक प्रभाव डाला जा सके ओर उनके वर्ण-विद्व ष को हटाने में 
अधिक सफलता मिले | 

विशेष वक्तव्य--भारत ने राष्ट्रषश्डल की सदस्यता स्त्रीकार 
करके इस बात का आदश उपस्थित किया है कि कोई राष्ट्र स्वतन्त्र 
प्रजातंत्र रहते हुए भी राष्ट्रमएडल का सदस्य बन सकता है| इससे 
राष्ट्रमएडल के अन्य सदस्य-गष्टरों के प्रजातंत्र होने का मार्ग प्रशस्त हो 
गया है, वे भारत का अनुकरण कर सकते हैं। हमें भारतीय प्रजातंत्र 
की शक्ति-विकास और उन्नति में विश्वास रखना चाहिए । विश्व- 
राजनौति में भारत की स्थिति जल्दों हो कुछ-से-कुछ होनेवाली है । वह 
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संसार के दो तीन बड़े राष्ट्रों में गिना जायगा । ख्तंत्र प्रजातंत्र भारत में 
अपना उस्थान करने की असीम क्षमता है। वह अपने नेंतिक और 
आध्यात्मिक बल से अन्य राज्यों का पथ-प्रदर्शन करेगा। हमें आत्म- 
विश्वास और दृढता से काम लेना चाहिए । 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 
पाकिस्तान 


पाकिस्तान की स्थापना - पाकिस्तान राज्य का निर्माण 
साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ है। इसके संस्थापक श्री जिन्ना को 
मान्यता थी कि हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। उनके साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण को ब्रिठिश कूटनोति ने बल दिया ओर सफल बनाया | इस 
प्रकार अगस्त १६४७ से भारत के स्वतन्त्र होने के साथ हो उसका 
मुस्लिम बहुसंखयक भाग जुदा किया जाकर पाकिस्तान! नाम का एक 
अलग राज्य बनाया गया । इस तरह इस पुस्तक के छुपते समय यह 
राज्य पूरे दो व का भो नहीं है। * 

इस राज्य के भाग, क्षेत्रफल, ओर जनसंख्या-- 
पाकिस्तान के दो भाग हैं । पूर्बा भाग में पूर्व बंगाल का प्रान्त और 
सिलहट जिले का अविकाँश भाग है। मुख्य पाकिस्तान पश्चिम में है | 
इसमें पश्चिमो पंजाब, सिन्ध, जिलोचिस्तान ओर पश्चिमोत्तर सोमाप्रान्त 
तथा इस ओर की रियासतें हैं । कुल पाकिस्तान का क्षेत्रफल ३ लाख 
६१ हजार वर्गमगील और आवादो लगभग सादे छः करोड़ है। 


राज्य का आधार, इस्लाम--इस राज्य का विधान कराची 
में विधान-परिप्रद द्वारा बनाया जा रहा है। उसको विशेष बाते अभी 
ज्ञात नहीं हुईं । तथापि यह निश्चित सा है कि यह राज्य इस्लाम पर 


आधारित होगा। ७ माच १६४६ को यहाँ के प्रधान मंत्री ने उक्त 
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परिषद में एक उद्द श्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि पाकि- 
स्तान एक स्वतंत्र सावंभोम संघ-य राज्य बनेगा | इसमें जन प्रतिनिधियों 
की इच्छा ही अधिकार और शक्ति का निणय करेगी तथा इस्लषम के 
आधार पर जनतन्त्र, स्वातन्त्य, समानता, सहिष्णुता ओर सामाजिक 
समता पूण रूप से मानी जायगी। यहाँ प्रत्येक मुसलमान व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक रूप में अपने धर्म ओर मान्यताओं का पालन करेगा 
तथा यहाँ अल्प संख्यकों को भी अपने धर्मों ओर मान्यताओं को निभाने 
का अवसर दिया जायगा । 

शासनपद्धति सम्बन्धी अन्य बा्तें--उक्त प्रस्ताव में आगे 
कहा गया है कि पाकिस्तान रियासतों और प्रान्तों का एक संघ होगा । 
जहाँ पर बुनियादों अधिकार, समानस्तर, कानून संरक्षण, सामाजिक 
आर्थिक और राजने तिक न्याय तथा विचारने, कहने, मानने, लिखने, 
विश्वास करने, पूजने और संगठन करने की कानूनी और नेतिक 
मर्यादा में छूट होगी । 

प्रस्ताव में श्रागे कहा गया है कि राज्य में अल्पसंख्यकों, पिछड़ी 
ओर दजित श्रेणियों को उचित अधिकार देने की व्यवस्था होगी | यहाँ 
पर न्याय को पूण स्वतन्त्रता रहेगी श्रोर हर संभव उपाय से राज्य की 
रक्ता की जायगी जिससे कि पाकिस्तान की जनता सुखी और समृद्धि- 
शाली बने तथा मानवता को खुशहाली के साथ पाकिस्तान का विश्व के 
तमाम राष्ट्रों में सम्मानपूरा स्थान हो । 

राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध--पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का सदस्य-राष्द्र 
है, ओर इसका ब्रिटिश सरकार से वसा ही सम्बन्ध है, जेसा राष्ट्रमंडल 
के किसो स्वराज्य प्राम उपनिवेश का है । यह इंगलेंड के प्रति राजभक्ति 
या वफादारी रखता है । 


ध्ा मिक! शासन-व्यवस्था---ऊपर कहा गया है कि पाकिस्तान 
एक “धार्मिक राज्य है। धार्मिक शासन-व्यवस्था अब पुराने ज़माने की 
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चीज हो गई है| ग्राजकल याताबात के या आमदरफ़ के साधनों की 
वृद्धि होने से प्रत्यक राज्य में कई-कई धर्मों या जातियों के आदमो 
रहते हैं । उन्हें किसो खास धम को मान्यता देने वाले राज्य में रहना 
रुचिकर या सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए संसार में अब प्रायः 
लोकिक राज्यपद्ध ति ही चालू है 

धार्मिक! राज्य में अल्पसंख्यक समाज के नागरिक अ्रभ्रिकारों को 
रक्षा को बात चाहे जितनी कही जाय, व्यत्रहार में वह बहुत कम ही हो 
पाती है| इस प्रकार अल्पसंख्यक नागरिकों को बहुत असुविधाएँ और 
कष्ठ रहते हैं । पाकिस्तान में गर-मुस्लिमों के साथ जसा बर्ताव हुआ है 
और होता है, उसका भारत को काफी कटु अनुभव है । बात यहाँ तक 
बढ़ी कि अन्न खासकर पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओ्ओों की संख्या बहुत ही 
कम रह गई । सिक्‍खों का तो वहाँ रहना असम्भव ही हो रहा है । 

प्रश्न केवल गेर-मुसलिमों का हा नहीं है| पठान भी बहुत असन्तुष्ठ 
हैं । वे खान अब्दुलगफ्फार खां के नेतृत्व में एक पठानिस्तान को माँग 
कर रहे हैं। विभाजन के नायक श्री जिन्ना का पुजारी पाकिस्तान अपने 
अन्दर इस प्रकार विभाजन कहाँ तक पसन्द करेगा, यह समय बताएगा । 
अभी तो उसने इस माँग के जवाब में बादशाह खान को केद कर 
रखा है। पर इससे आन्दोलन शान्त होने वाला नहीं । सम्प्रदायवाद 
की प्रतिक्रिया सम्प्रदायवाद में होना स्वाभाविक ही है। साम्प्रदायिक 
कलह न बढ़ने देने का उपाय यही है कि पाकिस्तान एक लौकिक राज्य 
बने, सब धर्मों का समान रूप से मान करे, ओर अपने नागरिकों में 
जाति या धर्म के आधार पर भेद-भाव न करे | 

समाजवाद या सम्प्रदायवाद--.हाल में प्रधान मंत्री लिया कत- 
कत अली खां ने यह घोषणा को है कि पाकिस्तान में एक समाजवादी 
प्रयोग हो रहा है | मालूम होता है कि पाकिस्तान जहाँ अपनी कृति 
ओर व्यवहार में 'धामिक' राज्य होकर संसार के मुसलिम राष्ट्रों की 
सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है, वह उसके साथ केवल कुछ जवानों 
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जमाखच करके संसार के समाजवादियों को प्रसन्न करने का अभिलाषी 
है । पर दुनिया इतनी भोली नहीं । पाकिस्तान की उक्त घोषणा को 
निस्सारता साफ ज़ाहिर है। समाजवाद और सम्पदायवाद में कभो मेल 
नहीं हो सकता | समाजवादी तो व्यक्तिमात्र की उन्नति का इच्छुक होता 
है, जबकि सम्प्रदायवादी अपने ही सम्प्रदाय वालों के हित की बात 
सोचता है, चाहे उससे दूसरों को कितनी हानि क्यों न हो | हमें बहुत 
प्रसन्नता होगी, यदि पाकिस्तान में सर्वादय की भावना हो, और वह 
समाजवाद की ओर अग्रसर हो, पर इसके लिये अधिकारियों को 
स्वाथ-त्याग करना होगा, कोरी बातों से काम नही चलेगा । 
पाकिस्तान ओर भारत--पाकिस्तान के निर्माण के समय 
यहाँ के नेताओं ने सम्प्रदायवाद को लहर में भारत से जिस क्र॒रता का 
व्यवहार किया, उसका वर्णन करना हमें अ्रभीष्ट नहीं है। खेढ है कि उसके 
बाद भी उनकी मनोद्ति में यथेष्ट सुधार नहीं हुआ । उन्होंने पाकिस्तान 
के नागरिकों को भारत के विरुद्ध भड़काया, कब्रायलियों की आड़ 
में कश्मोर पर चढ़ाई कर दी । ( यह मामला अ्रभी तक संयुक्त राष्ट्र-संघ 
के सामने है ), हैदराबाद में विरोधी तत्वों को उत्तेजना दी और विदेशों 
में भारत की भ्ूठी निन्‍दा की | पाकिस्तान राज्य श्रभी दो वर्ष का 
बालक है, ओर बचपन के ऐसे संस्कार किसो के लिए अन्ततः अ्रनिष्ट- 
कारी ही होते हैं | पाकिस्तान के शुभचिन्तकों को चाहिए कि राज्य की 
उन्नति में जुट जायँ, और इसके लिए एक आवश्यक काय यह है कि 
अपने पड़ोसी भारत को मित्रता ओर सहयोग का ०रिचय दें । प्रकृति 
ने भारत को एक बनाया था, पर साम्प्रदायिकता और कूटनीति ने उसे 
खंडित कर दिया । हम स्मरण रखें कि वतेमाम भारत और पाकिस्तान 
के पारस्परिक हित एक दूसरे से मिले हुए हैं, खासकर खेती की 
पेदाबार, आजपाशी उद्योग-धन्धों तथा रक्ात्मक कार्यों में एक दूसरे का 
सहायक और पूरक होने की आवश्यकता है। आशशा है दोनों राज्यों के 
अधिकारी इस दिशा में अपने उचित कतंव्य का पालन करेगे । 
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बीसवाँ परिच्छेद 
लंका 


साधारण परिचय--लंका का बहुत प्राचीन काल से भारत- 
वर्ष से गहरा सम्बन्ध रह्म है। दोनों की संस्कृति, धमं, रीति-रिवाज 
आदि में बहुत समानता है। यहाँ के अ्रधिकांश निवासी बोद्ध धर्मानुयायों 
हैं। यहाँ की भूमि की पैदावार बढ़ाने में दक्षिण-भारत वालों का बड़ा 
भाग रहा है| योरपियनों में सत्रसे पहले पुर्तगाल वालों ने सन्‌ १५०४ 
में इसका पता लगाया। अगली सदी के मध्य में इसे हालेंड वालों ने 
ले लिया । अठारहवीं सदी में यहाँ अंगरेजों का अधिकार हुआ । 
सन्‌ १७६६ में यह मद्रास प्रान्त की सरकार के अधीन किया गया 
था। पीछे सन्‌ १८०२ में इसे भारतवर्ष से जुदा कर दिया गया। 
इसका ज्षेत्रन्‍ल २५,३३२ वर्ग मील,, श्र:र जनसंख्या लगभग चौसठ 
लाख है । 

शासन-विकास-- श्रगरेजों की अमल दारी के आरम्भ में लंका का 
शांसन एक रांजकीय उपनिवेश (क्राउन कालोनी) की तरह होता था। 
इसके लिए बादशाह अपने आड र-इन-कों सिल द्वारा आवश्यक कानून बना 
सकता थां, और यहाँ के गवमर को अपने उपनिवेश मंत्री के परामश 
के अनुसार नियत करता था | सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय महायुद्ध के 
संमय भारतवर्ष की भांति यहाँ मी शासन-सुधार का आन्दोलन हुआ | 
यहाँ की नेशनल कांग्रेस तथा अन्य संस्थाओं के प्रयत्न से सन्‌ १६२२ में 
यहाँ व्यवस्थापक सभा में निर्वाचित, सदस्यों की अधिकता होने लगी, 
यद्यवि कानून बनाने और शासन करने का सर्वोच्च अधिकार गवनर को 
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ही रहा | पीछे लाड डोनोमोर की अ्धीनता में एक कमीशन द्वारा जाँच 
होने पर सन्‌ १६३१ में शासनपद्धति में परिवर्तन हुआ । 

इस समय से शासन-प्रतन्ध एक गवनर के हाथ में रहने लगा | 
उसकी सहायता के लिए एक स्थठ-कोंसिल या राजपरिषद होतो थी 
जिस कानून बनाने तथा प्रत्रन्ध करने दोनों प्रकार के अधिकार थे | 
इसमें पचास सदस्य निर्वाचित होते थे, और आठ नामज़द | इनके 
अलावा इसमें तोन राज्याथिकारी भो बंठते थेः--चौोफ सेक्र टरी, लोगल 
(कानून-) सेक्र टरी और फाइनेन्स ( राजस्व ) सेक्र टरी । 

शासन के विविध विभागों का काय सात मंत्रियों ओर तीन राज्या- 
घिकारियों में ब्ंटा होता था । मंत्रियों को राजपरिषद के सदस्यों में से चुना 
जाता था । प्रत्येक मन्त्रो के सनापतित्व में राजपरिषद्‌ की एक स्थायी 
प्रबन्धकारिणी कमेटो होतो थी। कमेव्याँ अपना-अपना सभापति 
खुद चुनतो थीं; ये सभापति गवनर द्वारा, एक-एक विभाग के, 
मंत्री नामजद किए जाते थे । राजपरिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए 
निधारित योग्यता वाली प्रत्येक बालिग ख्री तथा पुरुष को मताथिकार 
था | सदस्यों के लिए अ्रंगरेजो भाषा में बोलने, पढने ओर लिखने 
को भो योग्यता का होना आवश्यक था । 

गबनर को अधिकार था कि वह चाहे जिस विभाग का प्रत्नन्ध 
अपने हाथ में ले ले। उसे कानून बनाने का तथा बनवाने का भी बहुत 
अधिकार था | बादशाह को अधिकार था कि आडर-इन-कोंसिल के 
द्वारा यहाँ की शासनपद्धति में परिवर्तन करे, या कोई नया कानून 
बनाये | 

लंका की स्वाधीनता-- राजपरिषद की माँग थो कि राज्या 
धिकारी कानून बनाने में हिस्सा न लें; बादशाह के अधिकार तथा गवनेर 
के विशेषाधिकार हटा दिये जाएँ और राजस्व सम्बन्धी पूर्णाविकार 
कोसिल के हाथ में रहें। मई १६४३ में त्रिटिश सरकार ने धोषणा 
की कि लड़ा उपनिवेश अपना विधान स्वयं बना सकता हैं। इस पर 
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लंका वाले अपना विधान बनाने लग गये। इस बीच में ब्रिटिश 
सरकार ने एक कमीशन ( सोलबरो कमीशन ) इसलिए नियत कर दिया 
कि लंका में जो तरह-तरह के स्वाथ या हित हैं, उन्हें ध्यान में रखकर 
लंकावालों को अ्रपना विधान बनाने में सलाह-मशविरा दे । लंका वालों 
को यह बात नापसन्द थो। वे समझ गये कि कमोशन का उद्द श्य यह 
है कि अंगरेजों के हाथ में जो वहाँ के चाय अ.र रत्रड़ आदि का व्यापार 
है, उसे उन्हीं के लिए सुरक्षित रखा जाय । नवम्बर १६४४ में राजपरिषद 
ने आजाद लंका? ( फ्री लंका ) ब्रिल पास किया; उसका मतलब यह था 
कि लंका को स्वाघधीन उपनिवेश ( डोमिनियन ) बना दिया जाय। 
ब्रिटिश उपनिवेश-मंत्रो ने उस प्रस्ताव को बादशाह को मंजूरो के लिए 
नहीं रखा; इसका कारण उन्होंने यह बतलाया कि प्रस्ताव में ब्रिटिश 
सरकार के सूचित किए हुए संरक्षण। का विचार नहीं रखा गया है। 
इसपर राजपरिषद ने बहुत विरोध और श्रसनन्‍्तीष जाहिर किया; कारण, 
इसस लंका के लोगों का आजादो के साथ अपना विधान बनाने का हक 
मारा जाता था। 


अक्तत्र १६४५४ में लंका को सोलबरी-कमोशन द्वारा प्रस्तावित, 
इंगलेंड की शासन पद्धति के ढांचे पर, नया बिधान प्राप्त हुआ । नवम्बर 
में राजपरिषद ने उसे स्वीकार कर लिया। अत्र लंका सवाधीन है। 
शासन प्रबन्ध के लिए यह नौ प्रान्तों में त्रिभक्त है। प्रत्येक प्रान्त में 
एक सरकारी एजन्ठ, उसके सहायक ओर अन्य कमचारी रहते हैं| राज्य 
में तीन म्युनिसिपे लटियाँ २७ नगर-कौंसिल और १ लोकल बोड है। 

राष्ट्रमएडल से सम्बन्ध - लंका राष्ट्रमएडल का सदस्य-राष्ट्र है। 
उसका ब्रिटिश सरकार से बसा है! सम्बन्ध है, जैसा राष्ट्रमंडल के स्वराज्य- 
प्राप्त उपनिवेशों का है। वह बादशाह के प्रति राजभक्ति या वफादारी 
रखता हे | 

लंका ओर भारत--पहले कहा जा चुका है कि भारत और 
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लंका में सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से रहा है। परन्तु 
विभाजित करके शासन करने की नीति वाले अ्रंगरेजों ने इसे सन्‌ श्८०२ 
से भारत से जुदा कर दिया । अब बर्मा और पाकिस्तान की तरह लंका 
की भी भारत से पृथक्‌ सरकार है और वह वहाँ बसे हुए भारतीयों के 
साथ बैसो मित्रता अं।र सदूभावना का व्यवहार नहीं करती जैसा कि 
खासकर एक पड़ौसी राज्य की सरकार को करना चाहिए, वरन्‌ भेदभाव- 
पूर्ण नोति रखतो है। लंका में लगभग नौ लाख भारतीय श्रमिक रहते 
हैं, उन्होंने लंका को सम्ृद्धिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योग विया है। 
लंका को सरकार को चाहिए कि इन्हें नागरिकता के अधिकार को पूर्ण 
सुविधा दे, ओर भारतीयों के वास्ते लंका की नागरिकता की प्राप्ति के 
लिए समय अथवा सम्पत्ति आदि के कठोर बन्धन न लगावे । भारतवर्ष 
लंका का एक पड़ौसी राज्य ही नहीं है, यह एशिया का महान राष्ट्र है, 
और निकट भविष्य में यह एशिया का नेतृत्व करनेवाला तथा संसार में 
अपना विशेष स्थान प्राप्त करनेवाला है। ऐसे राज्य के साथ घनिष्ट 
मित्रता का सम्पन्ध रखना स्वयं लंका के हित के लिए आवश्यक है | 
आशा है, लंका की सरकार विवेक और गम्भीरता से काम लेगी | 


--+«--< वाकिरी0--क-- - 


परिशिष्ट 
राष्ट्रमंडल के उद्देश्य को पूति केसे हो ? 


अगर राष्रमंडल की कमजोरियों को दूर कर इसका संगठन 
हृढ़ किया जाय तो यह विश्व-राज्य की स्थापना में एक आवश्यक 
और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और शान्ति के पथ में संसार 
का नेतृत्व कर सकता है । -लोकआरणी 


पहले बताया जा चुका है कि राष्ट्रमण्डल के सदस्थ-राष्ट्रों ने यह 
घोषणा को है कि वे राष्ट्रणडल के समान और स्वतंत्र सदस्यों की 
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हैसियत से शान्ति, ग्राजादी और उन्नति की प्राप्ति में स्वतंत्रता पूवक 
सहयोग करने के लिए संगठित हुए हैं । राष्ट्रभएडल के इस उद्द श्य को 
पूर्ति केसे हो ! पहले इसका वतमान श्रवस्था को समभलें । 

वबृतमान अवस्था--रा2:मएडल इस समय कुल मिला कर आठ 
स्वतंत्र राज्या का एक द.ला-ढावा संगठन है। यह न तो कोई राज्य 
है, ओर न इसका कोई लिखित विधान हैं | इसकी न कोई व्यवस्थापक 
सभा है, न न्यायालय, ओर न कोई सेना ही। यह किसी खास 
निर्धारित योजना के अनुसार नहीं बना है, ऐतिहासिक घटनाओ्रों ने 
इसका निर्माण किया, तथा समय-समय पर इसका संशोधन या विकास 
किया । यह आरम्म में त्रिटिश साप्राज्य था। पीछे इसने अपने परपोड़न 
अं।र शोषण सूचक साम्राज्य” शब्द को तिलांजलि देकर “ब्रिटिश 
राष्ट्रमएडल” नाम अहण किया । अ्रत्र तो भारत, पाकिस्तान ओर लंका 
के इसके सदस्य बन जाने पर इसका अ्रगरेजी रूप भी समाप्त हो गया 
ओर यह केवल राष्ट्रमरडल कहलाता है। इस प्रकार यह एक विकाश- 
शील संस्था है । हि 

इसकी न्यूनताएं---परन्तु अभी यह कई विकारों से अस्त है । 
यदि इसे अपने आदश को प्राप्त करना हो तो इन विकारों को दूर 
करना आवश्यक है। राष्ट्रमण्डल की मुख्य-मुख्य न्यूनताएँ या दोप 
ये हैं--- 

१--इंगलेंड का उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद 

२--वर्ण-विद्व ष 

३--सदस्य राष्ट्रों का श्रापसी संघर्ष । 

अ्रत्न हम इन पर संक्षेप में प्रकाश डालते हैं । 

इंगलेंड का साम्राज्यवाद--इंगलेंड के उपनिवेश विभाग 
के अधीन, संसार के विविध भागों में जिखरे हुए सेकड़ों प्रदेशों 
का विचार कीजिए, यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस राष्रमंडल का 
"क सदस्य ऐसा प्रतिगामी और दूसरों की आशिक और राजनेतिक 
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जायति को दमन करने वाला हो, वह स्तंत्रता-प्रेमी राष्ट्रों का संगठन 
होने का दम नहीं भर सकता | यदि शंगलेंड अपने साथी सदस्यनराष्ट्रों 
के सामने अपनी सच्चाई का प्रमाण देना चाहता है तो उसके लिए 
उक्त सब्र उपनिवेशों को उनके जन्म-सिद्ध अधिकार--ख्राज्य--से 
वंचित करना किसी भी दशा में शोभा नहीं देता । पर अभी तो स्थिति 
यह है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ (यूनो?) में इंगलेंड आदि ने अपने अधीन 
प्रदेशों की नियमित जानकारी तक देने से इन्कार कर दिया, उन्हें संयुक्त 
राष्ट्र-संघ के तत्वावधान में सोंपने या उन्हें धीरे-धीरे किन्तु निश्चित तौर 
पर और निर्धारित समय में खतंत्र करने का तो प्रश्न ही दूर रहा । 
याद रखना चाहिए कि लोक सत्ता का युग है। समय आएगा कि 
इंगलेंड को विवश होकर इन उपनिवेशों को आजाद करना पड़ेगा । 
पर च्ात तब्र है कि यह कार्य स्वेच्छा ओर प्रसन्नता पूर्वक किया जाय । 
बरणे विद्वप--वण-विद्र थ की भावना से इंगलैंड भी सबंथा मुक्त 
नहीं है, पर उपनिवेशों में तो यह रोग बहुत ही बढ़ा हुआ है । वहाँ 
भारतबासियों तथा अन्य रंगदार जातियों के आ्रादमियों को जाकर रहने 
का अधिकार नहीं है, यद्यपि उनका क्षेत्रफल बहुत अ्रधिक है, और 
वहाँ की पेदावार से जितनी जनता का निर्वाह हो सकता है, उसकी 
अपेक्षा वहाँ बहुत कम लोगों की आबादी है । वे अनगोरों का निवास 
पसन्द नहीं करते, ओर जो भारतवासी वहाँ जाकर रहने लग गए हैं, 
उन्हें निकालने के लिए तरह-तरह के उपाय काम में लाते हैं। खासकर 
दक्षिण अफ्रीका का यूनियन यह चाहता है कि उन्हीं भारतवासियों को 
बरात्ररी का अधिकार दिया जाय, जो योरपीय सभ्यता को अपनालें; 
दूसरे भारतवासी यहाँ से निकाल दिए जारयें। राष्ट्रमंडल के सदस्थों 
आ।र खासकर इंगलेंड को चाहिए कि दक्षिण अफ्र का आदि उपनि शों 
पर दत्राव डालकर उनकी नीति भारतवासियों के अनुकूल बनाबे । 
आपसी संधषे--राष्ट्रमंडल के सदस्यों में आ्रापसो मनमोटाव ही 
नहीं, संघर्ष मौजूद है | दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति वर्ण- 
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विद्व ष प्रचंड रूप में है। आस्ट्र लिया में गेर-आ्रस्ट्र लिया वालों के 
प्रति वर्ती जाने वाली नीति चिन्त्नीय है। पाकिस्तान और भारत का 
कश्मीर में दन्द चल रहा है। लंका की हिन्दुस्तानियों के प्रति भेद-भाव 
की नीति बनी हुई है । जिस परिवार के सदस्य आपस में लड़ने-झगड़ने 
में ही अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हां, वह किसी महान उद्देश्य 
की पूर्ति केसे कर सकता है | इस प्रकार राष्ट्रमंडल के लिए यह बहुत 
जरूरो है कि वह अपने सदस्यों में सदूभावना और सौहाद बढ़ावे । 

विशेष वक्तव्य--हमने राष्ट्रमंडल के कुछ दोषों के निवारण 
के सम्बन्ध में विचार किया | इसी प्रकार इस संस्था की अन्य त्रुटियों 
या न्यूनताओं को दूर करने के विषय में विचार किया जा सकता है। 
इसके सदस्य राष्ट्रों की चाहिए कि अपना-अपना विकास करने के साथ 
सामूहिक विकास का प्रयत्न करे तथा विश्व-हित का लक्ष्य रखें | अपनो 
विदेश-नीति, व्यापार-नीति आदि निर्धारित करने में अपने निजी स्वाथ 
का ध्यान न रख कर व्यापक दृष्ठिकोश से काम लें, कोई सेनिक या 
अन्य प्रकार को गुटबन्दी न करें ओर संसार के नव-निर्माण और शान्ति 
का प्रयत्न करते हुए विश्व-संध की रचना का मार्ग प्रशस्त करें । 
तभी इस संध्या का नाम साथक होगा, और इसके उद्दं श्य की पूर्ति 
हो सकेगी । 
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